C2 


छुघट 


अंक : 35 


वर्ष : 23 


मोदी तो मोदी हैं ही और इतिहास में एक असाधारण राजनेता 
के रूप में उनका स्थान स्थायी है किन्तु ममता बनर्जी और 
अरविंद केजरीवाल कम महत्वपूर्ण नहीं हैं ये वो लोग है 
जिन्होंने दो अच्छे प्रदेशो को कश्मीर बनाने की ठान ली है । 
मोदी बेहतरीन राजनीतिक मल्टीमीटर हैं तो ममता बनर्जी एक 
तगड़ी पॉलिटिकल टेक्नो वही केजरीवाल तगड़े पॉलि. 
टिकल एक्टर । इन तीनों जैसा कोई नहीं है। राहुल गाँधी इन 
तीनों के बाद एक अच्छे पॉलिटिकल कॉमेडियन नजर तो आते 
है पर वह संयोगवश है और वे कम से कम मुझे अनेक 
स्थितियों के अवलोकन की दृष्टि उपलब्ध कराते हैंजिस दिन 
कांग्रेस को कम्युनिस्ट सलाहकार और पत्रकार गाली देंने लगे, 
उसे कम्युनल कहने लगें, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दें उस 
दिन समझना कांग्रेस के अच्छे दिन शुरु हो गये हैं। जब तक ये 
कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं तब तक कांग्रेस का पतन ही पतन 
है। कांग्रेस को मुफ्त सलाह यह कि तुम कम्युमिस्टों की गाली 
से नहीं उनकी प्रशंसा से डरो। ये जिसको गाली देते हैं बो मोदी 
बन जाता है और जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी दशा कांग्रेस 
जैसी हो जाती है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 
संदेशखली की महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। महिलाओं का 
कहना है कि टिएमसी नेता हिन्दू महिलाओं को उठाकर ले जाते 
हैं और कई दिनो तक अपने पास रखते हैं। अर्थात यही सब 
पहले कश्मीर में जेहादी करते थे। 2004 में सन्देशखली का 
टीएमसी नेता शाहजहां शेख ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था 
अब इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। सेक्युलर पार्टियों 


दुर्व्यवहार प्रकरण में उप-निरीक्षक सहित 
चार पुलिसकर्मी निलंबित 


$ देने, भय मुक्त वातावरण बनाने और माओवादी 26 | ८ 

MF @ ९) ` “| गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई नक्सल |) 
॥{ 4 प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस पिकेट की स्थापना की थी। 

a पांच मार्च को, पुलिस को घाटशिला उपमंडल के 


जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों 
के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में एक सहायक उप-निरी 
क्षक ( एएसआई ) सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित 
किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह 
जानकारी दी। जिला पुलिस प्रवक्ता एवं पुलिस उपाधी 
क्षक ( डीएसपी) सुधीर कुमार के मुताबिक, सरकार ने 
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सन्देशखाली के जरिये बंगाल की 
राजनीति साधेगी भाजपा 


को वोट देने पर ऐसे मुस्लिम नेता मुफ्त में मिलते हैं। मसलन 
आप को वोट दो तो अमानतुल्ला मुफ्त। आप सपा को वोट दो 
तो अफजाल अंसारी और बर्क मुफ्त समाजवादी पार्टी के साथ 
अतीक, मुख्तार, आजम खान। लालू को वोट दो शाहबुद्दीन 
टीएमसी में शाहजहां शेख। और इनके पीछे खड़ा मोटा मुस्लिम 
वोट बैंक जो जमीन कब्जाने, तेजाब से नहलाने, आईएस आधि 
कारी को पीटने और औरते उठाने से लेकर हर नंबर दो के 
काम तक पूरी ताकत के साथ अपने नेता के साथ खड़े रहते हैं। 
आधा बंगाल बांग्लादेश बनाने के बाद सेक्युलर पार्टियों ने बचे 
हुए बंगाल को शाहजहां शेख दिया है। जिम्मदार सिर्फ वो हिन्दू 
हैं। जो यह सब देखकर भी इन पार्टियों को वोट देते हैं। वे 
मस्जिदों, मौलानाओं, कुल मिला कर मुसलमानों को बहुत कुछ 
दे रहे हैं। दिखा दिखा कर दे रहे हैं। बिल्कुल कश्मीर की तरह। 
मुसलमानों की जी हजूरी कोई नयी बात नहीं है यह कार्य 
कांग्रेस नें खूब किया है । कश्मीर में 947 से यही जी हजूरी 
हो रही थी हाल देखा आपने कश्मीरी पंडितो का । यह कश्मीर 
मॉडल है। इसका नतीजा यह हुआ कि 986 में कश्मीर में 


हिंदुओं पर पहला हमला हुआ। लगभग पूरा दक्षिण कश्मीर 
इसकी चपेट में आ गया। उस समय अखबारों ने इसे हिंदुओं पर 
हमला बनने ही नहीं दिया जबकि हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म 
ढाये गये। उन्हें इसके लिये बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। कुल 
मिलाकर आतंकी ताकतों ने परीक्षण कर लिया कि यदि बड़ा 
हमला किया जाता है तो मीडिया और समूचे भारत का हिंदू 
समाज नहीं के बराबर प्रतिक्रिया देगा। 990 में उन्होंने भरपूर 
हमला किया। शाहीन बाग भी ऐसा ही था। रणनीति में परिवर्तन 
किया गया। मुसलमानों ने दिल्‍ली में ही पब्लिक स्पेस को अपनी 
गिरफ्त में ले लिया और वह भी भारत का झण्डा उठाकर 
मीडिया ने उतना ही शोर मचाया जितना कश्मीर में मचा चुके 
थे। वैसी ही इकलौती आवाजें थीं। भारत का हिंदू सोचता रहा 
कि सरकार कुछ करेगी। हम भी 990 में सोच रहे थे कि 
सरकार कुछ करेगी। मुसलमानों को शाहीनबाग से प्रमाण मिल 
गया कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हिंदू भी कुछ नहीं करेगा। 
शाहीनबाग को लेकर हिंदू उतना ही उदासीन रहा जितना 
कश्मीर के 986 के जिहादी आक्रमण को लेकर। दिल्ली में 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


मूल्यः 2/- 


भाजपा तब चुनाव हार गयी। केजरीवाल जीत गयेक्यूंकि 
केजरीवाल को कश्मीर मॉडल समझ आ गया था और आप 
जीत गयी। इससे यही साबित होता है कि दिल्‍ली की जनता पूरी 
तरह से सेक्युलर है। चलो कश्मीरी हिंदुओं का दाग कुछ तो ध 
धला हुआ। साबित हुआ कि वे एकमात्र सेक्युलर नहीं हैं इस 
देश में। पर कश्मीरी हिंदू इस बात के भी प्रमाण हैं कि 
सेक्युलर होना घर उजाड़ देता है। दिल्ली में अनेक स्थानों पर 
हिंदू घर छोड़ कर जा रहे हैं मुस्लिम आबादी के डर के कारणो 
986 के कश्मीर का जिहादी आक्रमण हो या 2020 का 
शाहीनबाग, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 986 हो या. 
2020 अंत घर उजड़ने से ही होता है।केजरीवाल जी ने अब 
हनुमान की पूजा की है। फारूख अब्दुल्ला अनेक बार माता 
वेष्णो देवी में तिलक लगा चुके हैं। उनके गाये हुये राम भजन 
तो हैं ही। केजरीवाल जी तो खैर हिंदू परिवार से ही हैं। तो 
दिल्ली में क्या हो सकता है समझना मुश्किल नहीं है। और यह 
बात तो है ही कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। अब देश 
को हिन्दू राष्ट्र घोषित करवाने के 
लिए एकजुट प्रयास करना होगा 
वरना सेक्यूलर कांग्रेसी , दक्षिणी | 
टीएमवाय, पश्चिमी रोहिंग्या युक्त 
टीएमसी और पूर्वी एमवाय युक्त 
समाजवाद , देश को दिमक की 
तरह चाट जायेंगे। 

पंकज कुमार मिश्रा 


, La 
महिलाओं के हौसले बुलन्द रहें 
_ विश्व के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति आदरभाव, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए मा. 
॥ ˆ हलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की उपलब्धियों एवं की सापेक्षता के 


0५ उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8मार्च को मनाया जाता है। इसे संयुक्त 
$ ® राष्ट द्वारा चयनित राजनीतिक और मानव अधिकार विषयवस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक 


y \ / के 9 ४, और सामाजिक उत्थान के लिए मनाया जाता है, कुछ लोग इसे बैंगनी रंग के रीबन के साथ एक 


कर दिया गया । 


जश्न के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम महिला दिवस न्यूयॉर्क नगर में 909 में एक सामाजिक 

। ' ध राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। ]977 में सोवियत संघ में इस दिन 
` केसरपुर और गुडाझोर गांवों में तीन कांस्टेबल द्वारा क्रो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। अब इसे अनेक पूर्वी देशों में मनाते हैं। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आहवान पर यह 
स्थानीय निवासियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार दिबस के सबसे पहले 28 फरवरी 909 को मनाया गया इसके बाद इसे फरवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाने लगा। 7970 
करने की शिकायत मिली। शिकायत के सत्यापन के फ्रें सोशलिस्ट इन्टरनेशनल के कोपनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया । उस समय इसका ध्येय महिलाओं 
बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) किशोर क्रो मतदान करने का अधिकार दिलाया जाना था क्योंकि अधिकांश देशों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। 
कौशल ने आरोपों की पुष्टि की और केसरपुर पुलिस 7947 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल 
पिकेट में तैनात कांस्टेबल पशुपति महतो, साधन पाल झी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। उन दिनों रूस में 
और नारायण महतो को निलंबित कर दिया। अधिकारी जुलियन और अन्य देशों में ग्रेगेरियन कैलेन्डर चलता था। दोनों की तारीखों में पर्याप्त अंतर था। जुलियन के मुताबिक 977 की 
ने बताया किचार मार्च को टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड फ़रवरी का आखिरी रविवार 28 फरवरी को थी जबकि ग्रेगेरियन कैलेन्डर के अनुसार, इस दिन 8 मार्च था। इस समय पूरी 
सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेन्डर (रूस में भी) चलता है। इसलिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मनी कार्यकर्ता 
सर्विसेज कंपनी लिमिटेड) के इलेक्ट्रीशियन और क्लारा जेटकिन के अनथक प्रयासों से इन्टरनेशनल कांग्रेस ने साल 7970 में महिला दिवस के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन 
साकची टैक्सी स्टैंड पर लोगों से अभद्र का इस्तेमाल सार्वजिनक अवकाश को सहमति प्रदान की। परिणामस्वरूप 79 मार्च 9] को पहला अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आसद्या, 


करने के आरोप में सहायक उप-निरीक्षक ओमप्रकाश डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। वर्ष 92 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख को परिवर्तित करते हुए 8 मार्च 
पुलिस और जनता के बीचसौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा सिंह को निलंबित किया गया है। 


किसी भी देश में आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए उस 
देश में सामाजिक शांति बनाए रखना अति आवश्यक 
है। यही शर्त किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति के सम्बंध 
में भी लागू होती है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य कुछ 
वर्ष पूर्व तक भारत में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति कर 
रहे राज्यों के बीच अग्निम पक्ति में रहता आया है। परंतु, 
हाल ही के वर्षो में पश्चिम बंगाल में शांति भंग होती 
दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव स्पष्टतः इस राज्य के 
आर्थिक विकास पर भी विपरीत रूप से पड़ता हुआ दिखाई 
दे रहा है। विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल 
में सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। 
पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है, विशेष रूप 
से सनातन संस्कृति का पालन करने वाले बंगाल के शांति 
प्रिय नागरिकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार हमले 
किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही के समय में 
पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों जैसे संदेशखाली इलाके में 
महिलाओं पर अत्याचार आम बात हो गई है। 

संदेशखाली, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का एक 
छोटा कस्बा है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा सीमावर्ती 
क्षेत्र भी है, जहां हिंदू अनुसूचित जातियों की आबादी 
बहुलता में है। संदेशखाली, पश्चिम बंगाल की उन ॥4 विध 
नसभा की सीटों में शामिल हैं जोकि भारत बांग्लादेश सीमा 
से सटीं हुई हैं। दुर्भाग्य से संदेशखाली सहित यह सभी विध 
नसभा सीटें अतिवादी संगठनों द्वारा समर्थित सुनियोजित 
षड्यंत्र का एक हिस्सा बन गई हैं। इन 4 सीमावर्ती विधान 
सभा क्षेत्रों में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ उल्लेखनीय रूप से 
बढ़ रही है। यहां की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का 
षड्यंत्र भी उच्च स्तर पर हो रहा है। वास्तव में, यह क्षेत्र 
पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी ८८५ की आतंकी गतिविधियों के 
अलावा तमाम आपराधिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में 
भी विकसित हो रहा है। 

कुछ समय पहले तक संदेशखाली में मुस्लिम जनसंख्या नहीं 


के बराबर थी, लेकिन अवैध घुसपैठ के चलते यहां 
असामाजिक तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह 
इलाका जनसांख्यिकी परिवर्तन की चपेट में आ गया है। 
इसमें सबसे बड़ी आबादी अब रोहिगियाई मुसलमानों की हो 
गई है। गौर करने वाली बात है कि विगत चुनावों के 
दौरान घटित सभी आपराधिक घटनाओं में अधिकतर 
अपराधी असामाजिक तत्व मुसलमान ही पाए गए थे। यह 
मामले गौ-तस्करी से लेकर मादक पदार्था की तस्करी और 
अवैध हथियारों की तस्करी हू ` 

से जुड़े रहे हैं। इस तरह के 9० 
सभी गैरकानूनी मामलों में झी 
मुस्लिम ही अभियुक्त पाए 
जाते हैं। संदेशखाली में जो कक 4 
कुछ सामने आया है अथवा 

आ रहा है, यह कोई पहली 
बार घटित हुई वारदातें नहीं 
है। हिंदू महिलाओं के साथ 
गैंग रेप की एक नहीं आ N 
बल्कि सैंकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिसके खिलाफ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जब भी आवाज 
उठायी है तो परिणाम में उन्हें ही निशाना बनाना शुरू कर 
दिया गया है। न सिर्फ संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की 
गई है बल्कि उनके घरों को भी जला दिया गया है। इस क्षेत्र 
में हिंदू अनुसूचित जाति को महिलाओं एवं नाबालिग 
लड़कियों को इस इलाके के दबंग घुसपैठिए अपनी हवस 
का शिकार बनाने के उद्देश्य से जबरन उठा ले जाते है। इस 
क्षेत्र में तस्करी, मादक पदार्थ, हथियार, गोमांस आदि 
अपराधों में संलिप्त शेख शहंशाह जैसे मुस्लिम दबंगों का 
बोलबाला है। हाल ही में शेख शहंशाह के ठिकानों पर 
छापेमारी के लिए गई प्रवर्तन निदेशालय (म्क) की टीम पर 
उसके गुर्गों द्वारा हिंसक हमला भी किया गया था। इस हमले 
में म्क के कई अधिकारी गम्भीर रूप से घायल हुए थे । इस 


इलाके में नौकरी/रोजगार, विभिन्न सरकारी योजनाओं का 
लाभ देने की आड़ में भी अनेक महिलाओं के साथ 
बलात्कार किया गया है। पश्चिम बंगाल के विशेष इलाके 
संदेशखाली में घटित उक्त घटनाओं का वर्णन केवल 
उदाहरण के तौर पर किया गया है। वरना, पूरे पश्चिम 
बंगाल में ही आज अराजकता का माहौल है जो पश्चिम 
बंगाल की आर्थिक प्रगति को विपरीत रूप में प्रभावित कर 
रहा है। लगभग 7960 के दशक तक पश्चिमी बंगाल की 
औसत प्रति व्यक्ति आय 
(राष्ट्रीय स्तर पर औसत 
प्रति व्यक्ति आय से अधि 
कि क हुआ करती थी। 
पश्चिम बंगाल, भारत के 
प्रथम तीन सबसे अधि 
£ क धनी राज्यों में शामिल 
£4) था। पहले दो राज्य थे- 
300 महाराष्ट्‌ एवं गुजरात। 

#४ ।980 का दशक आते 

आते पश्चिम बंगाल की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय 
स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय के लगभग बराबर तक 
नीचे आ गई थी। ]990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर औसत 
प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल की तुलना में तेज गति से 
आगे बढ़ने लगी और पश्चिम बंगाल का स्थान देश में 7वें 
स्थान पर आ गया। वर्ष 2000 में और भी नीचे गिरकर 
0बें स्थान पर आ गया एवं वर्ष 2077 में यह ]]वें स्थान 
पर आ गया। यह गिरावट आज भी जारी है और आज 
पश्चिम बंगाल औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 
4वें स्थान पर आ गया है। इसी प्रकार, वर्ष 
993-94 एवं 999-2000 के बीच पश्चिम बंगाल में 
औसत प्रति व्यक्ति आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित 
की गई थी जबकि भारत का राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 4. 
6 प्रतिशत था। अगली दशाब्दी में पश्चिम बंगाल में औसत 


प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर गिरकर 4.9 प्रतिशत रह गई 
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो 
गया। वर्ष 207-72 से लेकर वर्ष 2079-20 के दौरान 
पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और 
भी नीचे गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई जबकि राष्ट्रीय स्तर 
पर औसत 5.2 प्रतिशत रहा। इस प्रकार पश्चिम बंगाल एवं 
राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 
में यह अंतर और भी बढ़ता ही जा रहा है। यह भी ध्यान 
देने योग्य बात है कि 990 के दशक में पश्चिम बंगाल में 
विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर औसत विकास दर से अधिक 
थी। परंतु, वामपंथी दलों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में 
विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई थी। पश्चिम 
बंगाल पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार कांग्रेस, 
वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है। 
विशेष रूप से वामपंथी दलों एवं तृणमूल कांग्रेस के 
शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति 
विपरीत रूप से प्रभावित होती रही है। वर्ष 2022 में 
पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 57,254 
रुपए था जबकि विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमानों 
के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 
राष्ट्रीय औसत 24] अमेरिकी डॉलर था। यदि 80 रुपए 
प्रति डॉलर की दर पर अमेरिकी डॉलर को रुपए में बदला 
जाए तो यह राशि लगभग 764,000 रुपए प्रति व्यक्ति रहती 
है, जो पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति औसत से कहीं अधिक 
है। जबकि पश्चिम बंगाल किसी समय पर भारत के समस्त 
राज्यों के बीच सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करता 
हुआ राज्य रहा है। यह देश की आर्थिक राजधानी भी माना 
जाता रहा है। आज आर्थिक प्रगति के मामले में पश्चिम 
बंगाल की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। यह सब 
पश्चिम बंगाल में छिन्न-भिन्न हो रहे सामाजिक ताने बाने 
के चलते एवं उपरोक्त वर्णित संदेशखाली जैसी घटनाओं में 
हो रही वृद्धि के चलते हो रहा है। 


१९५५४ 


काशी विश्वनाथ धाम में पांचलाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन 


काशी विश्वनाथ धाम में पांचलाख से अधिक भक्तों ने 
किए दर्शन, वाराणसी (जीकेबी समाचार सेवा) 
शिवभक्तों की आस्था के सबसे बड़े उत्सव महाशिवरात्रि पर 
काशी में बाबा विश्वनाथ दरबार में हर-हर महादेव के 
जयकारे गूंज रहे। विश्वनाथ धाम में लाखों भक्तों की कतार 
लगी है। भोर से ही भक्त बाबा के दर्शन को आतुर दिख रहे 
हैं। सुबह 4 बजे से लेकर बजे तक पांच लाख से अधि 
क श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज 
कराई। 

दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए परिसर में चारों ओर 
बैरिकेडिंग की गई है। जगह- जगह स्थानों पर पेयजल 


चिकित्सा की टीमें और पी ए सिस्टम लगाकर लोगों को 
दर्शन कराने में सहयोग किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का 
पर्व श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा 
है। इस पर्व पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के 
दरबार में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने भोर से ही बाबा का 
जलाभिषेक कर जीवन मंगल की कामना की। 

महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा दरबार में बाबा श्री काशी 
विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए दर्शनारथी गुरुवार 
की शाम से ही कतार बद्ध होकर सभी प्रवेश द्वारों पर 
इंतजार करने लगे। मंगला आरती के पश्चात जैसे ही भोर में 
4 बजे बाबा का पट आम दर्शनार्थियों के लिए खुला सभी 


श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते 
हुए बाबा दरबार में पहुंचे और जलाभिषेक कर जीवन मंगल 
कामना की। इस वर्ष महाशिवरात्रि के बाबा विश्वनाथ धाम 
में दर्शन-पूजन के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा 
श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में दर्शन के लिए 
बहुत अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि के 
अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवभक्त भगवान 
शिव और माता गौरा के विवाह के साक्षी बनेंगे। पूर्व महंत 
डॉ. कुलपति तिवारी का आवास जनवासा बनेगा तो श्री 
काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह मंडप में तब्दील हो 
जाएगा। शिवयोग, सर्वार्थ सिद्धि, सिद्धि योग और शुक्र 


प्रदोष के संयोग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनेगा। भगवान 
शिव और मां गौरा के विवाहोत्सव के आयोजन होंगे। 
सोनारपुरा स्थित तिलभांडेशवर महादेव मंदिर में दर्शन को 
भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। इस दौरान भोले 
के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। महाशिवरात्रि पर 
काशी विश्वनाथ समेत वाराणसी के सभी शिव मंदिरों में 
भक्तों का रेला लगा है। वहीं अधिकारियों द्वारा सभी प्रमुख 
शिव मंदिरों में भ्रमण लगातार जारी है। सख्त आदेश है कि 
भक्तों को कोई समस्या न हो। बाबा विश्वनाथ के मंगला 
आरती के बाद से पांचों द्वार से भक्तों का हुजूम पहुंच रहा 
है। धाम में बाबा के एक झलक पाने को भक्त निहाल रहे। 


विस्तारवादी नीतियों के समर्थक 
किसी साजिश में सफल नहीं हो सकते 


गोरखपुर। भारत और नेपाल भौगोलिक रूप से भले ही सीमाओं में विभक्त हैं लेकिन दोनो देशों के बीच 
सांस्कृतिक संबंधों सीमाओं से परे हैं। दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक दर्शन चिंतन का मूल विश्वशांति और चराचर 
जगत का कल्याण है। ऐसा विचार वाल्मीकि विद्यापीठ काठमांडू, नेपाल के प्राचार्य प्रो. भागवत ढकाल ने कहा। प्रो. 
ढकाल ने महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़ में आयाजित 'भारत-नेपाल सांस्कृतिक अंतर्सबंधों की 
विकास यात्र अतीत से वर्तमान तक' विषयक त्रि-दिबसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन एक तकनीकी सत्र को 
संबोधित कर रहे थे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़ के संयुक्त 
तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में प्रो. ढकाल ने आध्यात्मिक अंतरसंबंधों को सोदाहरण स्पष्ट करते हुए कहा 
कि-भारत में गुरु गोरक्षनाथ नेपाल के भी आदिगुरु हैं। नेपाल के गोरखालोगों का गोरखा नाम गुरू गोरखनाथ के 
नाम से ही संबंध रखता है। मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत नेपाल के उपकुलपति नंद बहादुर सिंह ने कहा कि 
भारत और नेपाल के आपसी संबंध इतने गहरे और मजबूत हैं कि दोनों में खाई पैदा करने की कोशिश करने वाले 
विस्तारवादी नीतियों के पोषक देश अपनी किसी साजिश में सफल नहीं हो सकते। इससे पूर्व एक विशिष्ट सत्र में 
विषय विशेषज्ञ के रूप में नेपाल के पूर्व गृहराज्यमंत्री देवेन्द्र राज कंडेल ने कहा कि-भारत और नेपाल दोनों राष्ट्रों के 
संबंधा की एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से और मजबूत बनाया जा सकेगा। इसका उदाहरण गोरक्षपीठ की 
भूमिका है जो इस संबंधा को मजबूत बनाने में सराहनीय योगदान दे रही है। एक अन्य नेपाली विषय विशेषज्ञ 
नेपाली कांग्रेस की केन्द्रीय सदस्य श्रीमती पुष्पा भुषाल ने कहा कि- दोनों देशों की संसदीय गठन प्रणाली समान आध 
एर पर ही है। राजनीतिक तंत्र, कूटनीतिक तंत्र, आर्थिक तंत्र दोनों ही राष्ट्रों के लगभग एकसमान हैं। ऐसे में सरल 
विदेश नीति से दोनों देशों के बीच संबंधा और प्रगाढ़ होंगे। विधायक कोसी प्रदेश नेपाल केवल राजनीतिक ही नहीं 
हैं बल्कि यह दोनों देशों के जनमानस का संबंधा है। कार्यक्रम का संचालन इक्ष्वाकु प्रताप सिंह ने किया। 


सौ रुपए सस्ता हुआ घरेलू गैस सिलेंडर 


नई दिल्‍ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के 
मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 
मां-बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा 
दिया है। उन्होंने एलान किया कि महिलाओं 
को घरेलू गैस सिलेंडर पर 00 रुपये की 
छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट 
किया, “महिला दिवस के अवसर पर आज 
हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 700 
रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। 
इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के 
साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ 
भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण 
में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार 
का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा 
कि रसोई गैस को और अधिक किफायती 
बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई 


की दिशा में काम करते रहना है। इससे 
हम एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना 
चाहते हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने 
और उनके लिए जीवनयापन को आसान 
करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। 
बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री 
उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में 4.7 
करोड़ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराए 
हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
में राज्य मंत्री रामेशवर तेली ने राज्यसभा 
में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी 
थी। 
राष्टपति मुर्मू ने भी की अपील 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को 
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं 
दीं और सभी से युवा महिलाओं के रास्ते 


की शेष बाधाओं को दूर करने और उन्हें 
पंख देने के लिए मिलकर काम करने का 
आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 
'एक्स' पर लिखा, श्महिला दिवस पर सभी 
को मेरी शुभकामनाएं 

यह नारी शक्ति का जश्न मनाने का 
अवसर है। किसी समाज का विकास उसकी 
महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापा 
जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की 
बेटियां खेल से लेकर विज्ञान तक जीवन 
के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं 
और देश को गौरवांवित कर रही हैं। आइए, 
हम युवा महिलाओं के रास्ते से शेष बाध 
ओं को दूर करने और उन्हें पंख देने के 
लिए मिलकर काम करें, क्योंकि वे कल के 
भारत को आकार देंगी। 


आया राम गया राम ने लंबे समय से भारतीय 


राजनीतिक व्यवस्था को किया प्रभावित 


यकों और सांसदों ने पार्टियां बदल ली है। 9१वां संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बदलने से रोकना था। इसका उद्देश्य 


दल बदल ष्आया राम गया रामष अभिव्यक्ति के साथ 


दल-बदल विरोधी कानून सरकार स्थिरता 
में कारगर होने की बजाय खरीद फरोख्त 
का तरीका है। दल-बदल कानून के दायरे 
से बचने के लिए विधायक या सांसद 
इस्तीफा दे रहे है। लेकिन ऐसा प्रावधान 
किया जाना चाहिए कि जिस पीरियड के 
लिए वो चुने गए थे, अगर उससे पहले 
उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया, तो उन्हें 
उस वक्त तक चुनाव नहीं लड़ने दिया 
जाएगा। देशव्यापी कोई बहुत बड़ी वजह 
हो, आदर्शो की बात है या कोई बहुत 
उसूलों की बात है। तब तो ठीक है, ले. 
किन बिना वजह त्याग पत्र देने के बाद 
अगला चुनाव आप फिर से लड़ रहे हैं। 
तो ये तकनीकी तौर पर तो सही है। ले. 
किन व्यावहारिक तौर पर ये सारे लोग 
कानून में बारूदी सुरंग लगा रहे है। 
किसी भी कानून को तोड़ने वाले उसका 
तरीका निकाल लेते हैं, यहां जो तोड़ 
निकाला गया है, 


उसे रिसार्ट 
संस्कृति का नाम 
दिया जा रहा 


है।' 


शुरू हुआ, जिसने हरियाणा के विधायक गया लाल द्व 
गरा एक ही दिन में तीन बार पार्टियां बदलने के बाद 
भारतीय राजनीति में लोकप्रियता हासिल की। यह 967 में 
हुआ था। संसद ने इस मामले का उपयोग भारतीय संविधान 
में ]0वीं अनुसूची को जोड़ने को उचित ठहराने के लिए 
किया। यह कानून सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका 
के जवाब में विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा सांसदों 
को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया 
स्थापित करता है। कानून के अनुसार, यदि कोई राजनेता 
स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या हाउस ऑफ कॉमन्स 
में बोट पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो 
वह दलबदल करता है। धारणा यह है कि विधायक इस 
व्यवहार से पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं। 

दल-बदल विरोधी विधेयक का उद्देश्य विधायकों को 
पाला बदलने से रोककर सरकार को स्थिर रखना है। दल 
-बदल विरोधी कानून ने भारत में बहस और चर्चा के 


बजाय पार्टियों और संख्या के आधार पर लोकतंत्र लागू 


किया। इस तरह से यह असहमति और दलबदल के बीच 
कोई अंतर नहीं करता है, जिससे किसी भी पैमाने पर 
संसदीय बहस कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर, यह कानून 
राजनेताओं को उनके राजनीतिक दलों से अनिश्चित काल 
के लिए बाध्य नहीं करता है। विभिन्न परिस्थितियों में विध 
7यक अयोग्य ठहराए जाने के डर के बिना दल बदल सकते 
हैं। यह कानून किसी पार्टी को किसी अन्य पार्टी के साथ 
विलय की अनुमति देता है यदि उसके दो-तिहाई सदस्य इसे 
स्वीकार करते हैं। ऐसे में किसी भी सदस्य पर दलबदल का 
आरोप नहीं लगता। अन्य स्थितियों में, यदि कोई व्यक्ति 
अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उसे अपनी 
पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था 
परिणामस्वरूप, वे पद छोड़ने के बाद फिर से पार्टी में 
शामिल हो सकते हैं। 

भारत में परित्याग की अनेक घटनाएँ हुई हैं। कई विध 


संशोधन अधिनियम-2003 का लक्ष्य मंत्रिपरिषद के आकार 
को कम करना, दलबदलुओं को सार्वजनिक कार्यालय में 
प्रवेश करने से रोकना और भारतीय संविधान की ]0वीं 
अनुसूची में सुधार करना था। पहले, विलय को एक 
राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई के 
दलबदल के रूप में परिभाषित किया गया था। संशोधन के 
बाद इसे कम से कम दो-तिहाई कर दिया गया। अदालत ने 
विधायक अयोग्यता के मामलों पर विचार करने में स्पीकर 
की व्यापक शक्ति की भी पुष्टि की। 

यद्यपि हमारे देश के विधायकों की ओर से बार-बार और 
अपवित्र निष्ठा परिवर्तन के कारण होने वाली राजनीतिक 
अस्थिरता भारतीय संविधान की 70वीं अनुसूची के कारण 
काफी कम हो गई है, फिर भी भारतीय संविधान की 70वीं 
अनुसूची के अधिक तकसंगत संस्करण की आवश्यकता है। 
मणिपुर प्रशासन में कुछ मौजूदा विधायक हाल ही में विपक्ष 
में चले गए, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा 
हो गई। मणिपुर में दलबदल की यह राजनीति असामान्य 
नहीं है; हाल ही में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 
और उत्तराखंड में भी दलबदल हुआ है। विधानमंडल के 
सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलबदल ने लंबे समय से भारतीय 
राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। दल-बदल 
विरोधी कानून ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज को दबा 
दिया है। विधायकों द्वारा पार्टी अनुशासन का पालन न 
करना एक राजनीतिक समस्या है, और इसे अधिक आंतरिक 
पार्टी लोकतंत्र और पार्टी के सदस्यों के विकास के तरीकों 
के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। भारत के संविधान 


का एक हिस्सा इसकी मूल भावना के खिलाफ है। यह 
दसवीं अनुसूची है, जिसे 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 
राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए 7985 में संसद द्व 
गरा पारित किया गया, इसे आमतौर पर दलबदल विरोधी 
कानून के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य एक 
राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों को दूसरे 


राजनीतिक स्थिरता लाना था। तब से, इसने हमारे निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की आवाज को दबा दिया है, संवैधानिक 
कार्यालयों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है और 
हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। दल-बदल विरोधी 
कानून 37 वर्षो तक स्थिर सरकारें सुनिश्चित करने में 
विफल रहा है। कुछ हालिया उदाहरण उद्धूत किये जा सकते 
हैंइन विफलताओं के बावजूद, दल-बदल विरोधी कानून को 
छोड़ने के बजाय उसे मजबूत करने की मांग उठ रही है। मूल 
प्रश्‍न यह है कि क्या किसी पार्टी के विधायकों को अपनी 
वफादारी दूसरे के प्रति स्थानांतरित करने से रोकना कान. 
नी रूप से संभव है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे के 
अलावा, ष्पद के लालच ने विधायकों के दल बदलने के 
फैसले में प्रमुख भूमिका निभाई इसमें बताया गया है कि 
967 के चुनाव के बाद, सात राज्यों में दल बदलने वाले 
20 विधायकों में से ]6 उन सरकारों में मंत्री बन गए, 
जिन्हें उन्होंने अपने दलबदल से बनाने में मदद की थी। 
इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारे प्रतिनिधि 
केवल अपने राजनीतिक संगठन के प्रति ही जिम्मेदार हैं? या 
क्या उन लोगों की राय व्यक्त करने की भी उनकी कोई 
जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है? भारत में, विधायकों द्वारा 
पार्टी अनुशासन का पालन न करने का प्रश्‍न एक राजनीतिक 
मुद्दा है, जो उनके और उनके राजनीतिक दल के बीच का 
मुद्दा है। यदि राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके सदस्य 
पार्टी लाइन पर चलें, तो उनके नेतृत्व को आंतरिक पार्टी 
लोकतंत्र, संवाद और अपने सदस्यों के विकास के रास्ते को 
बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। असली 
सवाल यह होगा कि संविधान को उन राजनीतिक दलों की 
मदद के लिए क्यों आना चाहिए जो अपने सदस्यों को एक 
साथ नहीं रख सकते। यह प्रश्‍न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है 
क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून हमारी विधायिकाओं के 
प्रभावी कामकाज से लगातार समझौता कर रहा है। 
- डॉ. सत्यवान सौरभ 


अंगूरलता डेका का हुआ 
जोरदार स्वागत 


शिवसागर। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की 
अध्यक्ष अंगूरलता डेका का मंगलवार सुबह 
भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी की महिला 
कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए डेका ने 
राज्य की राजनीति में कई विषयों पर अपनी राय 
व्यक्त की। डेका ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ 
अधिकारियों के निर्देशानुसार, वह महिलाओं की 
समस्याओं को समझने और अपनी पार्टी की 
महिला कार्यकर्ताओं को संगठित तरीके से अपना 
बहुमूल्य समय और संसाधन समर्पित करने के 
लिए प्रेरित करने के लिए राज्य भर में दौरा कर 
रही हैं। अंगूरलता ने संकेत दिया कि एक नई 
दुल्हन संगठन ( ना-बुवारी जंगाथन) का गठन 
किया जाएगा ताकि नवविवाहित जोड़े भी अपने 
कौशल और प्रतिभा को विकसित कर सकें 
क्योंकि ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद अपना 
सामाजिक संपर्क खो देती हैं और उनकी 
जिम्मेदारी संभालने के बाद उनकी प्रतिभाएं कम 
हो जाती हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह एमपी 
चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कहा कि यह सब पार्टी के 
नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है और पार्टी 
उन्हें जो काम सौपेगी, वह उसे पूरा करेंगी। 

दारंग में बलात्कार मामले पर टिप्पणी करते हुए 
अंगूरलता ने कहा, “कौन विशवास करेगा कि 
हमारे शिक्षित युवा सार्वजनिक सेवा में सम्मानित 
पद पाने के बाद ऐसे जघन्य अपराध करेंगे?” 

उन्होंने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के असमान 
प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी 
पार्टी चाहती है कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों 
में प्रतिस्पर्धा करें। विपक्षी एकता की कवायद के 
बारे में डेका ने कहा कि यह हर आम चुनाव से 
पहले एक परिचित हंगामा है, उन्होंने कहा कि 
असम के लोग जानते हैं कि क्या चुनना है और 
क्या अस्वीकार करना है। 
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हे त्रिपुरारी,औघड़दानी,सदा आपकी जय हो। 
करो कृपा,करता हूँ बंदन,यश मेरा अक्षय हो॥ 
देव आप, भोले भंडारी, 
हो सचमुच वरदानी। 
भक्त आपके असुर और सुर, 
हैं सँग मातु भवानी॥ 
देव करूँ मैं यही कामना ,मम्‌ जीवन में लय हो। 
करो कृपा,करता हुँ बंदन,यश मेरा अक्षय हो॥ 
लिपटे गले भुजंग अनेकों, 
माथ मातु गंगा है। 
जिसने भी पूजा हे! स्वामी, 
उसका मन चंगा है॥ 
हर्ष,खुशी से शोभित मेरी,अब तो सारी वय हो। 
करो कृपा,करता हूँ बंदन,यश मेरा अक्षय हो॥ 
सारे जग के आप नियंता, 
नंदी नियमित ध्याता। 
जो भी पूजन करे आपका, 
वह नव जीवन पाता॥ 
पार्वती के नाथ,परम शिव,मेरे आप हृदय हो। 
करो कृपा,करता हुँ बंदन,यश मेरा अक्षय हो॥ 
कार्तिकेय,गणपति की रचना, 
दिया जगत को जीवन। 
तीननेत्र,कैलाश निवासी, 
करते सबको पावन॥ 
जीवन हो उपवन-सा मेरा,अंतस तो किसलय हो। 
करो कृपा,करता हूँ बंदन,यश मेरा अक्षय हो॥ 
-प्रो( डॉ )शरद नारायण खरे 


2 इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के 


आजादी के बाद महिलाओं का समाज में 
सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की 
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गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी व निरक्षरता __ 


महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा रही है। 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से 
महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित कर 
इन्हे आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। 
विशेषकर कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, बैंकिंग 
सेवाओं और डिजिटलीकरण की सहायता से 
महिलाओं के सामाजिक और वित्तीय सश. 


क्तिकरण की शुरुआत की जा सकती है। | 


भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, 
जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी 
चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत 
के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ 
टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएं न 
केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रौशनी 
की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं 
मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की 
रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली 
महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, माः 
हलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के 
बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। वर्ष 2030 तक 
पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्ग समान जगह 
बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की 
ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता 
और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास 
लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, 
पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और 
सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के 
लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं में 
जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं। 
प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने 
ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी 
को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को 
शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को 
शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिः 
क्षत करते है। इसलिए, यह इस वर्ष के 
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम “एक स्थायी 
कल के लिए आज लैंगिक समानता' है। 
भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धि से 
भरा पड़ा है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी 


कानपुर ( जीकेबी समाचार सेवा)। 
सपा विधायक इरफान सोलंकी एक वर्ष पूर्व 
उस समय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 
नजर में आ गए थे, जब उनकी करीब 00 
करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। इसके बाद 
से ईडी अपने स्तर पर अंदर ही अंदर जांच 
कर रही थी। इसके बाद गुरुवार को भारी 
भरकम टीम के साथ इरफान, उनके भाई, 
चाचा और दो सहयोगियों के यहां छापा 
मारा। दरअसल, जाजमऊ में एक प्लॉट में 
आगजनी के बाद 26 दिसंबर 2022 को 
सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंग 
लीडर बनाते हुए रिजवान, शौकत पहलवान, 


खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज 
की गई थी। विवेचना में हाजी अज्जन, 
मुर्सलीन उर्फ भोलू और मन्नू रहमान को भी 
शामिल किया गया था। इस मामले में पुलिस 
ने 27 मई 2023 को 450 पन्नों की 
चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 
अलग-अलग कार्रवाई में इरफान की करीब 
]00 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी 
के सूत्रों की मानें तो इसी के बाद ईडी ने 
नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसमें अहम 
सबूत और तथ्य सामने आने के बाद 
कार्रवाई की गई। ईडी सूत्र बताते हैं कि सपा 
विधायक और उनके करीबियों की संपत्तियों 
और काले धन को लेकर पहले तथ्य जुटाए 
गए थे। यह पता लगाने का प्रयास किया 
गया कि जो संपत्तियां जब्त हुई, आखिरकार 
उसे खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। 
जमीनों पर अगर जबरन कब्जा किया गया है 
तो कार्रवाई क्या हुई। 
अब जगी न्याय की उम्मीदः नजीर फातिमा 

सपा सरकार में मेरे परिवार को हमेशा 
सताया गया। विधायक के परिवार के दबाव 
में मेरे अपने घर पर बुलडोजर चला। अब मु 
ख्यमंत्री योगी भैया से न्याय मिला है। कोर्ट 
से भी हक में फैसला आने की पूरी उम्मीद 
है। उम्मीद है कि इसके बाद मेरे प्लॉट की 
रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाएगी। यह कहना है 
नाजिर फातिमा का, जिन्होंने प्लॉट में 
आगजनी के मामले में इरफान व उनके भाई 
रिजवान पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नजीर 
फातिमा ने बताया कि वह 200] से अपनी 
जमीन के लिए विधायक के परिवार से लड़ 


में फंसा दिया गया। 


0 साल बाद वह मुकदमों से बरी हुआ। 
इसके बाद उसकी मौत भी हो गई। उनकी 
छोटी बेटी कनीज जहीरा और बेटे शमसुल 
हसन ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। 

दो वर्ष पूर्व आठ नवंबर-2022 को डिफेंस 
कॉलोनी जाजमऊ निवासी नसीर फातिमा ने | | 
विधायक व उनके भाई रिजवान पर प्लॉट 
पर जबरन कब्जा करने और आग लगाने का 
आरोप लगाया था। 

मामले में दोनों को जेल भेजा गया है। 
इसके बाद शुरू हुई जांच में विधायक की 
पत्नी नसीम के हाजी वसी की हमराज 
कस्ट्क्शन कंपनी में निदेशक होने की बात 
सामने आई थी। 

दंगे में फंडिंग करने का भी आरोप है 

इसके बाद हाजी वसी और सपा नेत्री नूरी 
शौकत के पिता शौकत अली पर शिकंजा 
कसा गया था। हाजी वसी पर तीन 
जून-2022 को शहर में हुए दंगे में फंडिंग 
करने का भी आरोप है। इस मामले में वह 
जेल भी भेजा गया था, जबकि शौकत की 
गिरफ्तारी जमीन कब्जाने के आरोप में हुई 
थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाग्लादे. 
शियों को देश में बसाने का भी आरोप था। 
सपा विधायक के घर जब टीम पहुंची तो 
उनका गार्ड और ड्राइवर नीचे मौजूद थे। 
उनसे परिवार को लेकर पूछताछ की गई तो 
उन्होंने बताया कि परिवार के लोग विधायक 
से मिलने गए हैं। इस पर ईडी के सदस्यों ने 


(865-887) पहली भारतीय महिला 
चिकित्सक थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 
पश्चिमी चिकित्सा में दो साल की डिग्री के 
साथ स्नातक होने वाली पहली महिला 
चिकित्सक रही है। सरोजिनी नायडू ने साहित्य 
जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा की 
संतोष यादव ने दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह 
किया। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम एक 
जाना-पहचाना नाम है। हाल के वर्षो में, हमने 
कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और 
बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए भी देखा है 
ख अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की पहली 
महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल, ओएनजीसी 
की पहली महिला सीएमडी, सोमा मंडल, सेल 
अध्यक्ष, कुछ ओर नामचीन महिलाएं हैं, 
जिन्होनें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया 
है। 

कोविड-9 के दौरान कोरोना योद्धाओं 
के रूप में महिलाओं डाक्टरों, नसों, आशा 
वकरो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व समाजिक 
कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की प्रवाह न करते 
हुए मरीजों को सेवाएं दी है। कोरोना के 
खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने 
में अहम भूमिका निभाई। भारत बायोटेक की 
संयुक्त एमडी सुचित्रा एला को स्वदेशी कोविड 
-9 वैक्सीन कोवैक्सिन विकसित करने में 
उनकी शानदार भूमिका के लिए पदा भूषण से 
सम्मानित किया गया है। महिमा दतला, एमडी, 
बायोलॉजिकल ई, ने ]2-78 वर्ष की आयु के 
लोगों को दी जाने वाली कोविड-]9 वैक्सीन 
विकसित करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व 
किया। निस्संदेह, महिलाएं और लड़कियां 


सपा में तो मेरे घर पर बुलडोजर चलता 
था, योगी भइया से न्याय मिलाःनजीर फातिमा 


रही हैं। उनके प्लॉट की तीन बार फर्जी ढंग अपना परिचय दिया और घर में दाखिल हो 
से रजिस्ट्री भी हो गई। जब विरोध किया, गए। मेन गेट पर सीएपीएफ ( सेंट्ल आर्म्ड 
तो 6 साल के बेटे को 70 फर्जी मुकदमों पुलिस फोर्स) की ड्यूटी लगाई गई। जब 
उसे पुलिस उठा ले गई। सपा विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी तक 
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छापे की 
शिवाकांत दीक्षित को जानकारी दी। हालांकि 5३ 
नसीम सोलंकी को पुलिस रेड की जानकारी ५ _ है 


दी गई थी। 


तन्हा है मन तन्हा है जीवन 
तन्हा है अपना घर 


समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
बदलाव की अग्रदूत हैं। 

जैसा कि हम खुद को कोविड -9 के 
कारण हुई तबाही की पृष्ठभूमि में ष्बिल्ड 
बैकष्‌ प्रक्रिया में शामिल करते है तों मुझे से 
लगता कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने 
के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। 
छठी आर्थिक गणना के अनुसार, हमारे पास 
देश में 8.05 मिलियन महिला उद्यमी हैं। 
शॉपक्लूज, घर और रसोई, दैनिक उपयोगिता 
वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए 2077 में राधि 
का ऑनलाई स्टार्ट -अप शुरू किया 
गया। यह यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली 
पहली भारतीय महिला उद्यमी थीं। राजोशी घोष 
के हसुरा, स्मिता देवराह के लीड स्कूल, दिव्या 
गोकुलनाथ के बायजू और राधिका घई के 
'शॉपक्लूज' अन्य यूनिकॉर्न हैं, जो महिला 
स्टार्टअप की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बयां 
करते है। 

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 
केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने 
के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला 
उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को 
दूर करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया, और 
स्टार्ट-अप सम्बन्धि कई योजनाएं शुरू की है। 
अब एक महिला उद्यमिता मंच पोर्टल का गठन 
करना एक प्रमुख पहल है, जो नीति आयोग 
की एक प्रमुख पहल है। यह अपनी तरह का 
पहला एकीकृत पोर्टल है जो विभिन्न प्रकार 
की पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक पटल देता 
है और उन्हें कई प्रकार के संसाधनों, की 


hs B' 


3७ ... 


= 


तन्हा जीवन ॥ 


द्वार 
तन्हाई से लवरेज है यौवन 
तन्हा है मेरा सुना संसार 
आवाज देकर किसे मैं बुलाऊं 
कौन सुनेगा हमरी ये पुकार 
हर जीवन है जग में बेगाना 
झुठे वादे झूठा है सब प्यार 


कितने यहाँ आये कितने भुलाये 
हर मोड़ पे मिला मोहब्बत के यार 
पैसे की चमक में बिकता है अब 
इश्क का सजा है जग में बाजार 


रात तन्हाई दिन में बजे शहनाई 


तन्हा बना ये जीवन का सार 
अपने पराये ओढ़ के सब साये 
किस किसको सुनाऊं मैं मनुहार 


काश ! ये मोहब्बत जग ना आता 
ना आता ये इशक का 

प्यार मोहब्बत में पागल ना होता 
सच्चा होता जीवन का 


ज्चार 


तार 
उदय किशोर साह 
जयपुर जिला बांका बिहार 


ऋ सुविधा प्रदान करता है। 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत गुरुवार 
(सात फरवरी) को भारत रत्न पंडित गोविंद 
बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनको प्रतिमा पर 
माल्यार्पण कर उन्हे श्रद्धांजिल अर्पित की। इस 
अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश 
के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री रहे 
गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए कहा कि 
वह भारत माता के महान सपूत थे. इसके साथ ही 
| सीएम योगी ने उनकी स्मृतियों को भी नमन किया। 


- > 
उक्काफें थिन्त व्कब वुल लॅट 2 
गुकारः a 


खबर पहुंची तो उन्होंने अधिवक्ता < 


महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्रों मे पावं रखने 


` के लिए महिला स्टार्ट-अप महत्वपूर्ण है। अब 


महिलाओं ने पूरी उर्जा के साथ उद्यमिता के 


` क्षेत्रों में पांव जमाए हैं। बैन एंड कंपनी और 
_॥ गूगल के अनुसार, महिला उद्यमी 2030 तक 


लगभग 750-770 मिलियन नौकरियां पैदा 
करेंगी। एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 
208-2] तक स्टार्टअप्स द्वारा लगभग 5.9 
लाख नौकरियां पैदा की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति-2020 के माध्यम से शुरू से ही उद्यमिता 
के बीज बोने का सार्थक प्रयास किया जा 
चुका है। 

हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय 
महेंद्रगढ़ में आयोजित दीक्षांत समारोह में 24 
छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। जिनमें 
से 6 लड़कियां थीं। यह सिर्फ एक 
विश्वविद्यालय की बात नहीं है। वे लगभग हर 
संस्थान में लड़कों से कहीं बेहतर कर रही हैं। 
उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और 
दृढ़ता है। 

“आजादी के अमृत महोत्सव'' वर्ष के पहले 
भाग में ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 
6-2 सितंबर के बीच केवल एक सप्ताह में 
264 स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को 
सामुदायिक उद्यम निधि का आठ करोड़ साठ 
लाख रुपये का ऋण प्रदान किया। 

स्वयं सहायता समूहों ( एसएचजी ) के माध्यम 
से महिलाएं न केवल खुद को सशक्त बना रही 
हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबुती में 
को भी योगदान दे रही है। सरकार के निरन्तर 
लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत 
के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन-ब-दिन 
बढ़ती जा रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला 
स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज 
हुआ है। 

आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता 
समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की 
जरूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों 
तक पहुंचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ्ने 
और फलने-फूलने में मदद करें। महिलाओं के 
सर्वागीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' 
इन्हें समर्पित हो! 


च्टदेशटूडे = 


~= 


आ न ल सच डओ 
ति 
ee 
eo 
~ 


अखबार 


बंद पड़ी सोच को , 
जब हिलाना ही नहीं है। 
खबर पढ़कर भी जब , 

आवाज उठाना ही नहीं है। 
टुकड़ा यह कागज का रही नहीं, 
तो और क्या है। 
कब तक ,खुद को 
दूसरे की आग से बचाओ गें। 
नफरतों की चपेट में, 
तुम भी तो आओ गें। 
यह बोले गा.......! 
वो बोलो गा.......? 
गलत को गलत , 
कहने को भी इतना सोचेगा । 
तू क्यों,नही बोलेगा। 
अच्छे समाज को कौन बनायेंगाद्य 
कलयुग है, भाई कलयुग है । 
यह तो सब रोते है। 
सतयुग कोई बाहर से नहीं आयेगा। 
प्रीति शर्मा “असीम ' 
हिमाचल प्रदेश 


महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की भूमिका 


भारत एक ऐसा देश है जहां देश की भूमि की 
कल्पना ही एक नारी अर्थात भारत मां के रूप 
में की जाती है और भारत माता के रूप में ही 
पूजा भी जाता है। ऐसा राष्ट्र व समाज जहां 
प्राचीन समय से ही नारी की देवी के रूप में 
पूजा की जाती है तथा नारी को देवतुल्य समझा 
जाता है, लेकिन जैसे-जैसे वक्त का पहिया ६ 
[मा, समाज में देवी रूपी महिलाओं को हाशिए 
पर लाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो महिलाओं 
के प्रति अत्याचार हो, अपराध हो या दहेज के 
लिए शोषण हो। इन धारणाओं से समाज में 
महिला सशक्तिकरण को आवाज आज बुलंद 
हुई है। 

इसमें सबसे विशेष तो यह है कि सशक्तिकरण 


घुँघट की बगावत 


तो महिलाओं का होना है, लेकिन इसमें अहम 
भूमिका पुरुषों ने निभानी है। यह भूमिका एक 
पुरुष बतौर पिता, पुत्र, भाई, पति व मित्र 
इत्यादि के रूप में निभाएंगे। अगर पुरुष इन 
भूमिकाओं की अदायगी एक आदर्श रूप में करें 
तो स्वतः ही महिलाओं के जीवन स्तर में उत्थान 
व विकास तीव्र गति से होगा। लेकिन महिलाओं 
को भी अपने लिए सशक्त होने की आवश्यकता 
है। कुछ महिलाएं अपने घर तक ही सीमित 
रहती हैं, लेकिन जब एक पुरुष उस महिला को 
शक्ति प्रदान कर उसके साथ चलता है तो 
स्थिति में बदलाव आता है। इस स्थिति को सही 
मायने में सशक्तिकरण का नाम दिया जाता है। 
महिलाएं परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होकर 
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अपने सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य व 
रोजगार तक को त्यागने लग जाती हैं, लेकिन 
इन परिस्थितियों में भी उसका साथ देने के 
लिए कोई खड़ा होता है तो एक पिता होता है 
व एक पुत्र होता है या फिर एक शिक्षक होता 
है। 

समाज में रूढिवादी सोच का पिटारा सिर पर 
लिए घूमते बहुत लोग नजर आएगे, लेकिन उसी 
समाज में ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के 
प्रति सम्मान और बराबरी की सोच रखते हैं। 
आज हर जगह चाहे वह गांव हो या शहर, 
प्रत्येक जगह महिला सशक्तिकरण की चर्चा 
होती है, लेकिन जिस गति से सुधार की 
परिकल्पना की जाती है, वैसा सुधार अभी तक 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


देखने को नहीं मिलता। महिलाएं सामाजिक 
परिवेश में विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। आज 
हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा 
मिलाकर चल रही हैं। लेकिन अक्सर देखा 
जाता है कि समाज उन्हें नजरअंदाज करता है। 
लेकिन समाज में साथ देने वाले लोग होंगे तो 
भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव पडना 
तय है, जिससे नारी सशक्तिकरण अवश्य होगा। 
207] की जनगणना के अनुसार देश में कुल 
आबादी की 48.] फीसदी आबादी महिला 
आबादी है। 

जब देश की आधी आबादी संकट में हो तो 
शेष आबादी का यह कर्तव्य बनता है कि वे 
चुप न बैठकर इनके उत्थान व विकास में 


महिला सशक्तिकरण का एक स्वरूप यह भी 


पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण शब्द 
पत्र-पत्रिकाओं में, किताबों की कहानियों में, 
फिल्मों की कहानियों में ,और सोशल मीडिया पर 
तो इस विषय पे बहुत सारा कटेंट मिलेगा। वैसे 
पिछले 0-5 सालों में हम महिलाओं की स्थिति 
में चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, देश या 
विदेश में हो ,आर्थिक रूप से हो,मानसिक रूप में 
हो सभी प्रकार से महिला सशक्तिकरण को जितना 
ग्लोरिफाई किया जा रहा है वो अपना साकार रूप 
ले रहा भी है। 

आज हम महिलाएं घर के आंगन की तुलसी ही 
नहीं रही बल्कि घर की नींव अब हम से होने लगी 
हैं जो शायद कुछ दशक पूर्व संभव ना था। सश. 
क्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, 
लैंगिक,आर्थिक, सही अर्थो में पुरुष के बराबर का 
दरजा देने से है। सरकार का ,समाज का ये संकल्प 
और प्रयास अपने धरातल की भूमि काफी हद तक 
तलाश भी चुका हैं। अभी हाल ही में वायु सेना में 
महिलाओं को स्थान दे कर ,मंदिरों,मस्जिदों में भी 
हम महिलाओं को पंडितों के समान पूजा ,नवाज, 
निकाह करने जैसे धार्मिक कर्म-कांड में बराबरी 
का स्थान दिया गया जो कई सालों की लड़ाई के 
बाद हमें हक मिला। 

इन सारी उपलब्धियों के बावजूद महिला सश. 
क्तिकरण का एक दूसरा स्वरूप जो शायद पूरी 
तरह सत्य ना हों पर निराधार रूप से असत्य भी 
नहीं है। आज जब समाज में महिलाओं को पुरी 
तरह आजाद बोल के उड़ने को जहां एक ओर 
आसमां दिया जा रहा हैं, वहीं महज चार साल की 
बच्ची अपने ही घर के बाहर, खेलने को आजाद 
नहीं आज से 5-20 सालों पहले जब शायद 


महिला सशक्तिकरण शब्द का ज्ञान सिर्फ चंद ही 
लोगों को था तब शायद हम ज्यादा आजाद थे घर 
का आंगन ही नहीं सारा महोल्ला हमारा घर हुआ 
करता था। हर आस-पड़ोस के बाप- भाई हर बेटी 
को अपनी घर की बेटी ,बहन मानते थे। 

आज की बेटियां अपने बाप से ,भाईयो से भी 
तार तार हो रहीं फिर बाहर की दुनियां का हाल 
तो बहुत ही खराब है। 

आज हर क्षेत्र में जहां महिलाओं को बड़े-बड़े 

स्थान दिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो बड़ी बड़ी 
डछ5 कंपनियां हों या फिर सरकारी पद,या 
राजनीतिक स्थान महिलाओं को कई जगह अपने 
आत्मसम्मान को किनारा करना पड़ रहा है। 

मैं ये नहीं बोल रहीं सब जगह यहीं हाल 
है, या ये ही चलता है ये पुरा ना सहीं पर कुछ 
परसेंट कड़वा सत्य जरूर हैं। ये हाल वर्कप्लेस के 
है तो घरों में भी महिलाओं के हालात सहीं नहीं 
है। आज भी घर से अकेले बाहर जाने पे मां-बाप 
चिंता करते है क्यों.... आज भी घर का वारिस बेटे 
को को ही क्यों माना जाता हैं? आज भी अकेली 
लड़की जब अपने लिए कैब बुकिंग के टाइम 
अपनी लोकेशन घर वालो शेयर करती है क्यूं की 
वो आज भी निर्भया को नहीं भूल पाई आज 
देश की बेटी से चांद पर जाने की उम्मीद तो की 
जाती है पर जाने से पहले 8 पराठे 4 चाय बना के 
जाने को बोला जाता है। ऑफिस में ]2 घंटे की 
ड्यूटी जब घर का पुरुष और महिला दोनो दे के 
आते है तो बच्चो को संभाल ने की 
होमवक, खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हम 
महिलाओं पर ही क्यों दी जाती है? इस तरह के 
हजारों अनगिनत सवालों का जवाब महिल सश. 


क्तिकरण का जामा पहना के अनदेखा नहीं किया 
जा सकता। आज भले ही महिलाओं के पहनावे में 
बड़ा परिवर्तन आया है पर आज भी छोटे कपड़े 
बनने पर किसी पुरुष द्वारा घूरे जाने पे वो खुद 
असहज महसूस क्यों करती है। 
इसी तरह की कई घटनाएं हर रोज हम महिलाओं 
के साथ होती है तब महिला सशक्तिकरण के 
स्वरूप में को लैंगिक समानता की बात बोली गई 
है वो सिर्फ दूर आसमा का चांद जैसा ही नजर 
आता हैं। एक महिला होने के नाते आज समाज 
में हमारी स्थिति में जो परिवर्तन आया है मैं उस से 
पूरी तरह संतुष्ट हूं और पूरी तरह महिला सश. 
क्तिकरण का हिस्सा हू। महिला सशक्तिकरण 
विचारधारा ने आज वर्तमान में अपना मूल का 
अभी 60 प्रतिशत ही प्राप्त किया है अभी जब 
हर घर की महिला को अपनी आजादी से जीने का 
हक होगा। आज जब लडकियां किसी पुरुष के द्व 
रा घूरे जाने पर अपनी नजरे नीचे ना कर उन से 
आंख से आंख मिला उन की नजरे झुकाने पर 
मजबूर कर दे की, आज जब औरते दहेज के लिए 
मारी नहीं जाएगी आज जब महिलाओं को देश, 
समाज, दुनियां, घर के हर फैसलों में भागीदारी का 
हक होगा। तब महिलाएं शक्ति से पूर्ण हो के 
सशक्तिकरण को परिपूर्ण करेंगी। इन सब बातों 
का या सवालों का मेरा मकसद सिर्फ आज के युग 
में जो महिला सशक्तिकरण के नगाड़ों के शोर में 
महिलाओं की वास्तविक अवस्था की 
गूंज को और ऊंचा करना हैं। 
नीतू यादव 
जयपुर 


अपना योगदान दें। पुरुषों के महिला 
सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण को 
उदार बनाना अत्यंत आवश्यक है। 
समाज के अधिकांश पुरुष महिलाओं 
के विकास हेत्‌, अपना 
शत-प्रतिशत योगदान दे रहे हैं तथा 
पहले भी दिया है। इनमें राजा 
राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, 
महात्मा गांधी इत्यादि महान पुरुष हैं 
जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए 
कार्य किया है। 

इसी श्रेणी में स्वामी विवेकानंद व गुरु 
नानक देव जी का भी नाम शामिल है। 
इन्होने महिला समानता जैसे विषयों 
को समाज के समक्ष उजागर किया था 
तथा महिला व पुरुष को एक बराबर 
अधिकार देने की बात कही थी। 
महिला सशक्तिकरण की बात तो की 
जाती है, लेकिन इसी के साथ महिला. 
ओं की सुरक्षा की व्यवस्था सामने 
उजागर हो जाती है कि महिलाएं देश 
में आज कितनी सुरक्षित हैं। लंबे समय 
से समाज के अधिकांश पुरुष महिला. 
आ के विकास हेतु अपना 
शत-प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। वे 
महिलाओं के लिए एक ऐसा स्वछ॑द 
माहौल प्रदान कर रहे हैं जिसमें मा. 
हलाएं अपने पंखों को खोल सकें और 
ऊंची उड़ान भर सके। वर्तमान की बात 
करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 
अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ 
किया गया है जिनसे महिलाओं 
में खुशी की लहर व एक नई उमंग 
व सुरक्षा का भाव देखने को मिलता 


पर कानून बनाना हो, सुकन्या समृद्धि योजना 
हो, उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी 
पढ़ाओ जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनसे राष्ट 
की महिलाओं के जीवन स्तर में अनेक 
सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। आध 
निक समय में फिल्मों के जरिए भी महिलाओं 
के विषयों पर चर्चा हो रही है। पिंक टॉयलेट, 
बेगम जान, गुलाबी गैंग व बैंडिट क्वीन जैसी 
फिल्मों ने भारतीय समाज को आईना दिखाया 
है तथा महिलाओं के हितों व समस्याओं को 
समाज के समक्ष रखा है। वर्तमान का समय 
एक ऐसा समय है जिसमें महिलाएं हर क्षेत्र में 
अपना शत-प्रतिशत योगदान दे रही हैं, चाहे 
वह सेना का क्षेत्र हो, प्रशासनिक सेवा में सेवाएं 
देना हो, ग्रामीण विकास हो, शिक्षा क्षेत्र हो या 
फिर राजनीति का क्षेत्र हो। एक सुई बनाने से 
लेकर हवाई जहाज निर्माण तक का कार्य 
महिलाएं कर रही हैं। यहां तक कि हवाई जहाज 
भी आज की महिलाएं उड़ा रही हैं। देश के 
सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति जी एक 
महिला हैं। साथ ही देश की आर्थिकी को एक 
महिला संभाल रही है। इसके बावजूद कहना 
होगा कि समाज द्वारा तब भी उन्हें कमजोर 
समझा जाता है। उन्हें नजरअंदाज किया जाता 
है। उन्हें उपयोग की वस्तु समझा जाता है, जो 
कि सरासर गलत है। समाज के प्रत्येक पुरुष को 
अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाओं के 
उत्थान व विकास में अपनी भूमिका सिद्ध 
करनी चाहिए तथा अपना शत-प्रतिशत योगदान 
महिलाओं के विकास व उत्थान में देना चाहिए 
ताकि महिलाएं स्वयं को अकेला महसूस न करें 
और खुद को समाज का हिस्सा समझें। 

समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी विचारधारा 
होगी तो महिलाओं के उत्थान व विकास की 
बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 
बल्कि यह स्वतः ही संभव हो जाएगा। केवल 8 
मार्च को महिला दिवस आयोजित करके नारी 
का सर्वागीण विकास नहीं हो सकता है। 

नारी परिवार का वो दर्पण है जो सैकड़ों 
पीढियों को शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन आज 
वर्तमान परिवेश में नारी के महत्व को कम 
समझा जाता है। 

भले ही नारी सुरक्षा हेतु देश में अनेक कानून 
हों, लेकिन श्रद्धा कांड, निर्भया कांड, गुडिया 
कांड, हाथरस की घटना जैसे घिनौने अपराध 
समाज में महिलाओं के प्रति देखने को मिलते 
हैं। इस स्थिति को सुधार कर ही महिलाओं की 
सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। 

प्रो. मनोज डोगरा 


(> है। चाहे वो तीन तलाक जैसे विषय 


समावेशी विकास में जातीय जनगणना की अपरिहार्यता 


देश के विभिन्न कोनों में संपूर्ण जाति आधारित जनगणना 
के लिए लोगों की आवाज जोर पकड़ रही है। जाति 
जनगणना के अभाव में, देश समाज के पिछड़े और वंचित 
वर्गो के लिए अपनी समग्र विकासात्मक नीतियों 
और योजनाओं को तैयार करने के लिए 90 साल पुराने 
आंकड़ों पर निर्भर है। जाति और सामाजिक न्याय एक-दूसरे 
से जुड़े हुए हैं और जाति जनगणना सरकार को शजिसकी 
जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारीश के पवित्र आदर्श 
वाक्य के साथ कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में 
मदद करेगी। 

एक कल्याणकारी सरकार के लिए, समाज के कमजोर 
वर्गो के समावेशी विकास के लिए यह एक संवैधानिक 
दायित्व और प्रतिबद्धता है। इसलिए, सामाजिक समानता के 
लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है। लोगों के एक वर्ग का 
तर्क है कि इससे देश में समुदायों के बीच सामाजिक तनाव 
विकसित हो सकता है। कुछेक जातिवादी ताकतों का ऐसा 
काल्पनिक तक सामाजिक न्याय के साथ सर्वागीण विकास 
की राह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यदि उनके दावे के 
अनुसार धर्म-आधारित और भाषा-आधारित जनगणना ने 
समाज में विभाजन और नफरत पैदा नहीं की है, तो एक 
संपूर्ण जाति-आधारित जनगणना समाज में मतभेद कैसे पैदा 
कर सकती है? 

दरअसल आजादी के बाद हुई विभिन्न जनगणनाओं को 
जातिविहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें न केवल 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातियों को 
दर्ज किया जा रहा है, बल्कि धर्म आधारित जनगणना भी 
की जा रही है। यह लोगों की समझ से परे है कि केंद्र 
संपूर्ण जाति-आधारित जनगणना, ओबीसी की भी गणना 
करने से क्यों झिझक रहा है। 

जाति जनगणना का संदर्भ ऋग्वेद और कौटिल्य के अर्थ 
शास्त्र में मिलता है; हालाँकि जाति या वर्ग वर्गीकरण इतना 
बुरा नहीं था जितना आज देखा जा रहा है। ब्रिटिश शासन 
के तहत 887 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जनसंख्या 
की व्यवस्थित जाति-वार गणना शुरू की गई थी, जो 937 


तक जारी रही। 94] की जनगणना में भी, जाति-वार 
आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन विश्व युद्ध के कारण 
इस अभ्यास को रोक दिया गया था। ८: और अंतिम डेटा 
प्रकाशित नहीं किया जा सका. 7957 में, जनगणना प्रक्रिया 
में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया और एससी और एसटी 
को छोड़कर, जाति की रिकॉर्डिंग को छोड़ दिया गया। इस 
प्रकार 93] की जनगणना, जिसमें पाकिस्तान और बांग्ला 
देश के क्षेत्र भी शामिल थे, भारत में अंतिम जाति-आधारित 
जनगणना बन गई। 

काका कालेलकर की कट 
अध्यक्षता वाले पहले आ आओ 4 
पिछड़ा वर्ग आयोग ने #4 
]955 की अपनी रिपोर्ट में 
96] की जनगणना में 
जनसंख्या की जाति-वार ङ्क 2 
गणना करने की सिफारिश जज 
की थी। दूसरे पिछड़ा वर्ग 
आयोग, यानी मंडल आयोग 
ने इस बात पर प्रकाश * 
डाला है कि रिपोर्ट 93] की जनगणना के आंकड़ों पर 
आधारित है। , जो पर्याप्त नहीं है और इसलिए अगली यानी 
200] की जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। आयोग 
के पास यह मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि 
पिछली आधी सदी में विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों 
की जनसंख्या वृद्धि दर समान रहेगी। लेकिन ये हकीकत से 
कोसों दूर था. वर्ष 95 और 20 के जनगणना रिकॉर्ड 
से पता चलता है कि हिंदुओं की जनसंख्या 84.% से ६ 
7टकर 79.30% हो गई है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या 9. 
8% से बढ़कर ॥4.23% हो गई है। इसी प्रकार, एससी 
और एसटी की जनसंख्या क्रमशः 4% से बढ़कर 6.63% 
और 6.23% से 8.6% हो गई है। जाहिर है, सभी समुदायों 
की निरंतर दशकीय वृद्धि की धारणा एक दिखावा है। 
दिसंबर 996 में, एचडी देवेगौडा मंत्रिमंडल ने 200] की 
जनगणना में जाति-वार गणना का निर्णय लिया। लेकिन 


2007 में, वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 
तथाकथित जाति-पूर्वाग्रह की दलील पर निर्णय को रद्द कर 
दिया। जून 2070 में यूपीए सरकार ने संसद के दोनों सदनों 
में चर्चा के बाद जाति जनगणना के लिए प्रतिबद्धता जताई 
थी. लेकिन 20] की मुख्य दशकीय जनगणना में एक 
कॉलम जोड़ने के बजाय, एक अलग सामाजिक आर्थिक 
जाति जनगणना ( एसईसीसी ) शुरू की गई, जिसकी अंतिम 
रिपोर्ट न तो समाप्त हुई और न ही सार्वजनिक की गई। 3] 
अगस्त 208 को, जनगणना 202 की प्रगति की समीक्षा 
के बाद, तत्कालीन गृह मंत्री ने 
पहली बार ओबीसी पर 
डेटा एकत्र करने का वादा 
किया था, लेकिन सरकार ने 
2027 में लोकसभा में यू-टर्न 
लेते हुए इसे अस्वीकार कर 
दिया। 
सपूर्ण जाति-आधारित 
जनगणना की मांग संसद में 
हर बार उठती है, जब इसकी 
जरूरत होती है। आमतौर पर, ऐसी मांग ओबीसी और 
समाज के अन्य बंचित वर्गो से आती है और उच्च जातियों 
के प्रतिनिधियों द्वारा इसका लगातार और आक्रामक रूप से 
विरोध किया जाता है, जो नाममात्र की जनसंख्या हिस्सेदारी 
के बावजूद सत्ता में हिस्सेदारी पर हावी हैं और अपने 
सदियों पुराने एकाधिकार को खोने से डरते है। 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना की 
अगुवाई कर रहे हैं और सभी राजनीतिक और सामाजिक 
संस्थाएं इसके पक्ष में हैं। 2027 में जाति जनगणना का 
प्रस्ताव 77 फरवरी 20]9 और फिर 27 फरवरी 2020 को 
बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया 
था। ऐसा प्रस्ताव 8 जनवरी 202] को महाराष्ट्र विधानसभा 
में भी पारित किया गया है। पिछले साल ओडिशा आग्रह 
करने वाला तीसरा राज्य बन गया था केंद्र 202 में सामान्य 
जनगणना के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षिक रूप से 


पिछड़े वर्गों की गणना करेगा। वर्तमान में तेलंगाना और 
झारखंड राज्य में जाति जनगणना के लिए पूरी तरह तैयार 
हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार से इसके लिए 
आग्रह किया है। लेकिन, चूँकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों को 
बिहार और कर्नाटक की तर्ज पर अपने संसाधनों पर 
अभ्यास करने के लिए आगे आना चाहिए। 

गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम 
न्यायालय ने कर्नाटक राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 
जब भी सरकार किसी विशेष जाति को आरक्षण सुविधा 
देने की योजना बना रही हो, तो राज्य की कुल जनसंख्या में 
किसी विशेष जाति का नवीनतम प्रतिशत प्रदान करे। 
इसलिए, राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न जातियों की 
वर्तमान स्थिति जानने के लिए जाति जनगणना कराने का 
निर्णय लिया। महाराष्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 
( एमएससीबीसी ) ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक 
और जाति जनगणना की सिफारिश की है। बिहार राज्य ने 
पहले से ही जाति जनगणना आयोजित की है और 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति के परिणाम के अनुसार आरक्षण 
प्रतिशत को पुनर्निर्धारित और बढ़ाया है। 

राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना समय की मांग है, क्योंकि 
समाज के प्रत्येक वर्ग की सटीक जनसंख्या, उनके प्रसार 
और घनत्व के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय और 
प्रामाणिक डेटा की अनपलब्धता केंद्रित और 
परिणाम-विशिष्ट सुनिश्चित करने में एक बड़ी चुनौती पेश 
कर रही है। योजना। नवीनतम डेटा और आँकड़े 
नीति-निर्माण और अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण 
हैं, क्योंकि यह नीति-निर्माताओं को लक्ष्य निर्धारित करने 
और नीतियों और कार्यो के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने में 
मदद करते हैं। जाति-वार जनसंख्या के नए आकलन से, 
विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियों के आर्थिक अभाव के 
स्तर को निर्धारित किया जा सकता है और इससे उन सभी 
का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण 
नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। 


घुँघट की बगावत 


बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी कुछ 
राजनेतिक जिम्मेदारियां अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय 
को-ऑडिनेटर आकाश आनंद को सौंप कर क्या संदेश दिया 
है, कोई नहीं जानता। मायावती ने अपने आप को उत्तर 
प्रदेश और उत्तराखंड तक समेट कर बाकी राज्यों की 
जिम्मेदारी आनंद को दे दी है। मायावती के इस फैसले पर 
नेतागण अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ को लगता 
है कि मायावती ने काफी सोच समझकर बसपा में अपने 
आप को सीमित किया है। संभवतः वह नहीं चाहती होंगी 
कि देश जीतने के चक्कर में कहीं उनका मजबूत 
किला यूपी और उत्तराखंड हाथ से नहीं निकल जाये। जहां 
उनके लिये हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। कहा यह जा 
रहा है कि बहनजी चुनाव की तारीख घोषित होते ही यूपी 
में अपनी जनसभाएं शुरू कर देंगी। पहले वह मंडलवार 
सभाएं करेंगी। बीएसपी के लिये मजबूत समझी जाने वाली 
सीटों पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। मजबूत समझी जाने 
वाली सीटों के लिये वह जनसभाएं भी ज्यादा करेंगी। 

चुनाव की बेला में मायावती ने जो कदम उठाया है उससे 
बसपा को कितना नफा-नुकसान होगा यह तो समय ही 
बतायेगा, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है 
कि बसपा सुप्रीमो ने जो भी फैसला लिया है, वह काफी 
सोच समझकर लिया होगा। मायावती एक परिपक्व नेत्री हैं। 
उन्होंने बसपा को इस बुलंदी तक पहुंचाने में पूरा योगदान 
दिया था। दलित चिंतक स्वर्गीय कांशीराम की राजनैतिक 
विरासत को आगे बढ़ाने वाली मायावती की पहचान एक 
बड़ी नेत्री के रूप में होती है। मायावती पर दलित पूरा 
विशवास करते हैं। दलित वोटरों ने कभी भी बहनजी का 
साथ नहीं छोड़ा जबकि मायावती अपनी सियासी जरूरतों 
को पूरा करने के लिए अक्सर गैर दलित वोटरों को भी 
बसपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती रहीं। बसपा की सियासी 
प्रयोगशाला से मायावती ने कभी दलित-मुस्लिमों को एक 
छतरी के नीचे खड़ा किया तो कभी सर्वजन हिताय, सर्वजन 
सुखाय की राजनीति को अमली जामा पहनाया। मायावती ने 
दलित नेताओं की बड़ी लीडरशिप तैयार की तो कई क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, पिछड़ों और मुस्लिम चेहरों को भी राजनीति में 
उभरने का पूरा मौका दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह 
भी रहा कि बसपा सुप्रीमो ने भले ही नये नेताओं की 
“फौज' तैयार की थी, लेकिन यह नेता मायावती के साथ 
लम्बे समय तक रह नहीं पाये। इसमें से ज्यादातर को बहनजी 
ने स्वयं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था तो कुछ ने 
मौके की नजाकत को भांप कर स्वयं पार्टी छोड़ने में देरी 
नहीं की। वैसे यह यह बताना भी गलत नहीं होगा कि 
मान्यवर कांशीराम ने सिर्फ मायावती को ही आगे नहीं 
बढ़ाया था। अलग-अलग समाज के लोगों को चुनकर उन्हें 
नेता बनाया था। ओमप्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल, आरके 
चौधरी और मसूद अहमद ऐसे ही नेताओं में शामिल रहे हैं 
लेकिन सभी बिछड़ते गए। राजभर ने 2002 में, दिवंगत 
सोनेलाल पटेल ने 995 में और आरके चौधरी ने 20॥6 में 
बसपा छोड़ दी थी। आरके चौधरी तो राजनीति में कोई 


आखिरकार मायावती 
पार्टी को समाप्त करने 
पर आमादा क्यो...? 
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जगह हासिल नहीं कर पाए लेकिन ओमप्रकाश राजभर और 
सोने लाल पटेल की पार्टी आज भी अच्छी खासी 
राजनीतिक ताकत रखती हैं। 

बसपा को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाने वाली 
मायावती की राजनीति पिछले दस वर्षो से काफी उतार पर 
नजर आ रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में वह अंतिम 
बार बड़े अंतर से सपा से जीती थीं। आज की तारीख में 
बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के कई दिग्गजों को बाहर का 
रास्ता दिखा चुकी हैं। इनमें कई ऐसे भी नाम हैं, जिन्हें एक 
समय मायावती का सबसे करीबी नेता माना जाता था। इनमें 
लालजी वर्मा न सिर्फ विधानमंडल दल के नेता थे बल्कि 
वर्मा वह नेता हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते 2007 में बसपा 
की पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनी थी। राम अचल 
राजभर भी मायावती के खासम खास माने जाते रहे हैं। 3 
सालों में बसपा 206 विधायकों से महज एक विधायक पर 
आ टिकी है। बसपा के जिन नेताओं को प्रदेश स्तर पर 
पहचान हासिल हुई थी वह एक-एक करके बसपा से अलग 
हो गए हैं। 2007 में जब प्रदेश में बसपा की बहुमत की 
सरकार बनी थी तब मायावती ने जितने विधायकों को 
कैबिनेट मंत्री बनाया था, उनमें से आज एक्का-दुकका ही 
बसपा के साथ खड़े हैं। 2007 में 206 सीटों के साथ पूर्ण 
बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती ने नकुल दुबे, 
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय, ठाकुर 
जयवीर सिंह, सुधीर गोयल, स्वामी प्रसाद मौर्य, वेदराम 
भाटी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राकेश धर त्रिपाठी, बाबू सिंह 
कुशवाहा, फागू चौहान, ददू प्रसाद, राम प्रसाद चौधरी, धर्म 
सिंह सैनी, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर और इंद्रजीत 
सरोज को बड़े पोर्टफोलियो दिए थे, लेकिन आज इसमें से 
कोई भी बसपा में नहीं है। सबने अपनी अलग राह पकड़ 
ली है। 

वर्ष 202 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और मुलायम ने 
अपने बेटे अखिलेश को सीएम की कुसी पर बैठा दिया। 
उसके पश्चात वर्ष 2077 में बीजेपी की सरकार बनी 
और योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। 
वर्ष 2022 में भी उनको जीत हासिल हुई और एक बार 
फिर वह सीएम बने। लेकिन मायावती का कहीं से कोई 
भला नहीं हुआ। वर्ष 2007 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने 
के बाद से उनकी सत्ता में वापसी भी नहीं हुई है जबकि 
अपनी ताकत बढ़ाने के लिये मायावती ने वर्ष 2079 में 
अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से हाथ मिला 
लिया। परिणाम स्वरूप उनके दस सांसद चुनाव जीते थे, 
लेकिन अब यह सांसद भी बसपा से दूरी बनाने लगे हैं। 
लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड 
जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा, 
“पार्टी बदलना मेरे लिए समय की जरूरत थी। मैं समा. 
जवादी पार्टी का हिस्सा बन गया हूं और अब यह मेरा 
कर्तव्य है कि पार्टी को मजबूत करूँ और अखिलेश यादव 
का समर्थन करूँ। मुझे यकीन है कि आगामी लोकसभा 
चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। हम सेक्युलर 


बसपा से निकाले जाने के बाद सांसद दानिश 
अली की कांग्रेस से दोस्ती बढ़ गई है। अमरोहा 
से सांसद दानिश को मायावती ने टीएमसी की 


लोगों के साथ रहना चाहते हैं।ए? गुड़ जमाली आजमगढ़ की 
मुबारकपुर सीट से वर्ष 202 और 2077 में बीएसपी के 
विधायक रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में 
उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने वर्ष 20]4 और वर्ष 2022 
का लोकसभा उपचुनाव क्रमशः सपा संस्थापक मुलायम 
सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बसपा के टिकट 
पर लड़ा था। इसके अलावा अन्य सांसद रितेश पांडेय ने गत 
दिनों पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की ६ 
गेषणा की तो इसको लेकर चर्चा भी छिड़ गई। बड़ी 
बात यह है कि वह अकेले नहीं है। पार्टी के कई सांसदों के 
बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी निष्ठा बदल चुकी 
है। हालांकि जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाए तब 
तक ऐसी अटकलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मगर 
बीएसपी चीफ मायावती ने खुद यह कहकर इन खबरों को 
कुछ हद तक प्रामाणिकता दे दी है कि अपना हित साधने में 
लगे ऐसे सांसदों को पार्टी टिकट दे भी तो क्यों? 

वर्ष 2049 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में 
रहकर बीएसपी ने यूपी की 70 सीटें जीती थी। उनमें से 6 
सांसद या तो बसपा छोड़ चुके हैं या स्पष्ट संकेत दे चुके हैं 
कि वह नया विकल्प तलाशेंगे। बीएसपी के दो और सांसदों 
के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं। इनमें से एक 
पश्चिमी यूपी के सांसद हैं, जो अब अपना भविष्य जयंत 
चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल में देख रहे हैं। आरएलडी हाल 
ही में भाजपा के साथ आ चुका है। यूपी की लालगंज सीट 
से बसपा सांसद संगीता आजाद के भी भाजपा में शामिल 
होने की चर्चा है। उन्हें उनके पति के साथ बजट सत्र के 
दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर देखे 
जाने से इन कयासों को और हवा मिली है। अफजाल 
अंसारी को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी 
पार्टी ने गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को 
उसी सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा 
की है। पिछली बार अंसारी ने जम्मू और कश्मीर के मौजूदा 
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हराया था। 

उधर, बसपा से निकाले जाने के बाद सांसद दानिश अली 
की कांग्रेस से दोस्ती बढ़ गई है। अमरोहा से सांसद दानिश 
को मायावती ने टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के 
रिश्वत के बदले प्रश्‍न पूछने के मामले में उनका समर्थन 
करने के लिए निलंबित कर दिया था। दानिश का लगभग 
साफ है कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला है। 
वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल 
हो चुके हैं। लेकिन अमरोहा में दानिश को टिकट देने को 
लेकर कलह भी शुरू हो गई है। जौनपुर के बसपा सांसद 
श्याम सिंह यादव ने भी कांग्रेस की यात्रा में शिरकत करके 
अपना इरादा साफ कर दिया है। वह मुलायम सिंह यादव के 
जन्मदिवस से जुड़े कार्यक्रमों में भी भाग ले चुके हैं। 

बसपा के लगातार कमजोर होने की वजह है हाल के चुन. 
वों में बीससपी का लचर प्रदर्शन, जिसने पार्टी के भविष्य 
से जुड़ी चिंताओं को मजबूती दी है। यहां यह भी बताना 
जरूरी है कि 2079 के लोकसभा चुनाव में दस सीटें जीतने 


वाली बसपा को 204 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट 
नहीं मिली थी। 2049 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 
और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में उसने 70 सीटें 
जीतीं, लेकिन नतीजे आने के ठीक बाद पार्टी ने गठबंधन 
तोड़ने की घोषणा कर दी। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी 
अकेले लड़ी और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। 
उसका बोट शेयर भी गिरकर 2 फीसदी पर आ गया, 
जबकि 2074 में एक भी सीट हासिल नहीं करने के 
बावजूद उसे 9.77 फीसदी वोट मिले थे, परंतु अब 
मायावती लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रही 
हैं। गिरते जनाधार के बीच माया ने लोकसभा चुनाव के 
लिये एकला चलो की जैसे ही घोषणा की, बसपा समर्थकों 
में बेचौनी बढ़ गई। गौर करने की बात है कि बीएसपी 
हमेशा किसी न किसी गठबंधन के जरिए ही सत्ता तक 
पहुंची है। एकमात्र अपवाद 2007 के विधानसभा चुनाव रहे 
जिसमें पार्टी ने बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय को 
चुनावी मंत्र बनाया था। अपने मुख्य समर्थक वर्ग के साथ ही 
किसी और तबके को साथ लेकर ही वह चुनावी जीत को 
साध पाती हैं। ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पार्टी के बाहर ही 
नहीं, अंदर भी कई तरह के सवाल और संदेह पैदा कर रही 
है। 

बीएसपी प्रमुख मायावती ने एकला चलो की राह पकड़ी 
है, यह चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों में 
चिंता इस बात की है कि बहनजी अब जनसभा करने से 
कतराने लगी हैं, जबकि यही उनकी ताकत हुआ करती थी। 
लखनऊ के रमाबाई मैदान को जनसमूह से भरने की ताकत 
मायावती के अलावा कभी कोई नहीं दिखा पाया। अब 
मायावती सार्वजनिक रूप से भी काफी कम दिखती हैं। 
उन्होंने अपनी कई जिम्मेदारियां भी अपने भतीजे आकाश 
आनंद को सौंप दी हैं। भले ही मायावती ने औपचारिक तौर 
पर ऐसी घोषणा भले न की हो, परंतु उन्होंने पार्टी में यह 
साफ कर दिया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही 
उनके उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज के हितों को सम. 
पित मानी जाने वाली इस पार्टी के समर्थकों के लिए यह 
परिवारवादी रुझान एक नई चीज है और कहा जा रहा है 
कि उनके लिए इसे बचाना आसान नहीं होगा। 

खैर, किसी नेता या राजनीतिक दल की भूमिका या उसके 
सफर का भविष्य एकाध फैसलों या कुछ चुनाव परिणामों 
से नहीं तय किया जा सकता है। आज भी बीएसपी कुछ 
राज्यों में दलित समूहों के बीच सबसे प्रभावी उपस्थिति 
रखती है। यही नहीं, अपने लंबे राजनीतिक करियर में 
मायावती अपने समर्थकों को ही नहीं, विरोधियों को भी 
चौंकाती रही हैं, लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ कर पाती 
हैं या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए लोकसभा चुनाव के 
नतीजों का इंतजार करना होगा। इस बीच बहुजन समाज 
पार्टी ने बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी ६ 
पेषित कर दिया है। उन्होंने अनिल कुमार को अपना 
उम्मीदवार बनाया है। बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी 
गौतम ने कहा कि बहुजन समाज पाटी बिहार की 40 सीटों 


लैंगिक समानता: बातें तो बड़ी-बड़ी मगर हकीकत कुछ और... 


ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मानव के रूप में 
जन्म लेना एक दुर्लभ सौभाग्य की बात होती है। 
और जब वो जन्म एक स्त्री के रूप में मिलता 
है तो वो परम सौभाग्य का विषय होता है। 
क्योंकि स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत वो 
कलाकृति है जिसे उसने सृजन करने की पात्रता 
दी है। सनातन संस्कृति के अनुसार संसार के हर 
जीव की भांति स्त्री और पुरुष दोनों में ही 
ईश्वर का अंश होता है लेकिन स्त्री को उसने 
कुछ विशेष गुणों से नवाजा है। यह गुण उसमें 
नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं जैसे 

सहनशीलता, कोमलता, प्रेम, त्याग, बलिदान 
ममता। यह स्त्री में पाए जाने वाले गुणों की ही 
महिमा होती है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के 
गुण प्रवेश करते हैं तो वो देवत्व को प्राप्त होता 
है लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुषों के गुण 
प्रवेश करते हैं तो वो दुर्गा का अवतार चंडी 
का रूप धर लेती है जो विध्वंसकारी होता है। 
किंतु वही स्त्री अपने स्त्रियोचित नैसर्गिक गुणों 
के साथ एक गृहलक्ष्मी के रूप में अन्नपूर्णा 
और एक माँ के रूप में ईश्वर स्वरूपा बन 
जाती है। 

देखा जाए तो इस सृष्टि के क्रम को आगे 
बढ़ाने की प्रक्रिया में जो जिम्मेदारियां ईश्वर 
ने एक स्त्री को सौंपी हैं उनके लिए एक नारी 
में इन गुणों का होना आवश्यक भी है। लेकिन 
इसके साथ ही हमारी सनातन संस्कृति में शिव 
का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी बताता है कि 
स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंद्वी 


नहीं और स्त्री के ये गुण उसकी शक्ति हैं 
कमजोरी नहीं। भारत तो वो भूमि रही है जहां 
प्रभु श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति 
में अश्वमेध यज्ञ उनकी सोने की मूर्ति के साथ 
किया था। भारत की संस्कृति तो वो है जहाँ 
कृष्ण भगवान को नन्दलाल कहा जाता था तो 
वो देवकीनंदन और यशोदानन्दन भी थे। श्री राम 
दशरथ नन्दन थे तो कौशल्या नन्दन होने के 
साथ-साथ सियावर भी थे। 

भारत तो वो राष्ट्र रहा है जहाँ मैत्रैयी गार्गी 
इंद्राणी लोपमुद्रा जैसी वेद मंत्र दूष्टा विदुषी 
महिलाएं थीं तो कैकई जैसी रानियां भी थीं 
जो युद्ध में राजा दशरथ की सारथी ही नहीं थीं 
बल्कि युद्ध में राजा दशरथ के घायल होने की 
अवस्था में उनकी प्राण रक्षक भी बनीं। लेकिन 
इसे क्या कहा जाए कि स्त्री शक्ति के ऐसे 
गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत के बावजूद 
वर्तमान भारत में महिलाओं को सामाजिक रूप 
सशक्त करने की दिशा में सरकारों को महिला 
दिवस मनाने जैसे विभिन्न प्रयास करने पड़ रहे 
हैं। समझने वाली बात यह है कि आज जब हम 
महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और 
लैंगिग समानता की बात करते हैं तो हम मुद्दा 
तो सही उठाते हैं लेकिन विषय से भटक जाते 
हैं। मुद्दे की अगर बात करें, तो आज महिलाएं 
हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं। धरती 
हो या आकाश, आईटी सेक्टर हो या 
मेकैनिकल, समाजसेवा हो या राजनीति, माः 
हलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। 


और अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपनी 
प्रतिभा का लोहा भी मनवा रही है। आज विश्व 
के अनेक देशों के शीर्ष पदों पर महिलाएं 
विराजमान हैं। इसके अलावा आज के आत्म. 
निर्भर भारत के इस दौर में अनेक महिला 
उद्यमी देश की तरक्की में अपना योगदान दे 
रही हैं। लेकिन यह तस्वीर का एक रुख है। 
तस्वीर का दूसरा रुख है 202] की एक सर्वे 
रिपोर्ट जिसमें यह बात सामने आती है कि 37 
प्रतिशत महिलाओं को उसी काम के लिए 
पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। 
85 फीसद महिलाओं का कहना है कि उन्हें 
पदोन्नति और वेतन के मामले में नौकरी में 
पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। 

लिंक्डइन की इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज 


भी कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के 
साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को 
काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के 
मामले में 55 देशों की सूची में भारत 52वें 
नम्बर पर है। 

इसे क्या कहा जाए कि हम वैश्विक स्तर पर 
महिला दिवस जैसे आयोजन करते है जिसमें 
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने 
की बातें करते हैं लेकिन जब तनख्वाह, पदा. 
न्नति, समान अवसर प्रदान करने जैसे विषय 
आते हैं तो हम 55 देशों की सूची में अंतिम 
पायदानों पर होते हैं। 

जाहिर है कि जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है 
तो अनेक तर्क वितर्को के माध्यमों से महिला 
सशक्तिकरण से लेकर नारी मुक्ति और स्त्री 
उदारवाद से लेकर लैंगिक समानता जैसे भारी 
भरकम शब्द भी सामने आते हैं और यहीं हम 
विषय से भटक जाते हैं क्योंकि उपरोक्त विमर्शो 
के साथ शुरू होता है पितृसत्तात्मक समाज का 
विरोधा यह विरोध शुरू होता है पुरुषों से 
बराबरी के आचरण के साथ। 

पुरुषों जैसे कपड़ों से लेकर पुरुषों जैसा 
आहार विहार जिसमें मदिरा पान सिगरेट सेवन 
तक शामिल होता है। 

जाहिर है कि तथाकथित उदारवादियों का स्त्री 
विमर्श का यह आंदोलन उदारवाद के नाम पर 
फूहड़ता के साथ शुरू होता है और समानता के 
नाम पर मानसिक दिवालियेपन पर खत्म हो 
जाता है। 


हमें यह समझना चाहिए कि जब हम महिला. 
ओं के लिए लैंगिग समानता की बात करते हैं 
तो हम उनके साथ होने वाले लैंगिग भेदभाव 
की बात कर रहे होते हैं। इस क्रम में समझने 
वाला विषय यह है कि अगर यह लैंगिक 
भेदभाव केवल महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान 
कपड़े पहनने या फिर आचरण रखने जैसे 
सतही आचरण से खत्म होना होता तो अमेरिका 
और यूरोपीय संघ जैसे तथाकथित विकसित 
और आधुनिक देशों में यह कब का खत्म हो 
गया होता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन 
देशों की महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए 
आज भी संघर्ष कर रही हैं। 

दरअसल महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम 
महिला अधिकारों के लिए लैंगिक समानता की 
बात करते हैं तो उसके मूल में एक वैचारिक 
चिंतन होता है कि एक सभ्य और विकसित 
समाज अथवा परिवार अथवा एक व्यक्ति 
के रूप में महिलाओं के प्रति हमारा व्यवहार 
समान, हमारी सोच समान, हमारा दृष्टिकोण 
समान, समान कार्य के लिए उन्हें दिया जाने 
वाला वेतन पुरुष के समान और जीवन में आगे 
जाने के लिए उन्हें मिलने वाले अवसर 
समान रूप से उपलब्ध हों। जिस दिन किसी भी 
क्षेत्र में आवेदक अथवा कर्मचारी को 
उसकी योग्यता के दम पर आंका जाएगा ना कि 
उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर, 
तभी सही मायनों में हम महिला दिवस जैसे 
आयोजनों के प्रयोजन को सिद्ध कर पाएंगे। 


महिलाएं और बच्चे सर्वाधिक प्रभावित ' 


सामाजिक असमानता की खाई निरंतर बढ़ती 
जा रही है, जबकि आम आदमी की आय में 
बेहद कम बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ, 
अमीर वर्ग की संपत्ति कई गुना बढ़ी है। वैसे न 
केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में 
भी आर्थिक असमानता की खाई लगातार चौड़ी 
होती जा रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए 
कार्यरत गैर-सरकारी संगठन 'ऑऑक्सफैम 
इंटरनेशनल' ने पिछले महीने विशव आर्थिक 
मंच की बैठक में आर्थिक असमानता पर अपनी 
वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि 
पिछले कुछ वर्षो के दौरान अमीरी और गरीबी 
की खाई पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है। 

रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक असमानता 
के दूष्टिगत पिछले कुछ वर्ष बेहद खराब 
साबित हुए और विगत चार वर्षो के दौरान 
कोरोना महामारी, युद्ध और महंगाई जैसे पैमानों 
ने विशव भर में अरबों लोगों को गरीब बनाया 
है, 2020 के बाद से अब तक दुनिया में करीब 
5 अरब लोग गरीब हुए हैं। रिपोर्ट में चिंता 
जताई गई है कि एक ओर जहां गिने-चुने लोगों 
की बेतहाशा कमाई हो रही है, वहीं अरबों लोग 
गरीब होते जा रहे है। रिपोर्ट के मुताबिक 
दुनिया के शीर्ष 5 अमीरों की दौलत बीते चार 
वर्षां के दौरान 405 अरब अमेरिकी डॉलर से 
दोगुनी से अधिक बढ़कर 869 अरब अमेरिकी 
डॉलर हो गई जिसका स्पष्ट अर्थ है कि इन 
चार वर्षो के दौरान इन पांच सबसे अमीर लोगों 
की हर घंटे 4 मिलियन डॉलर (करीब 776 
करोड़ रुपए) की कमाई हुई ऑक्सफैम के 
मुताबिक सबसे अमीर लोगों ने सांठ-गांठ वाले 
पूंजीवाद और विरासत के जरिए बनाई गई 
संपत्ति का बड़ा हिस्सा हड़प लिया है जबकि 


बढ़ती दूरियां और बढ़ती असमानताओं से (ह 


आर्थिक असमानता के दूष्टिगत पिछले कुछ वर्ष बेहद खराब 
साबित हुए और विगत चार वर्षो के दौरान कोरोना मह. 
मारी, युद्ध और महंगाई जैसे पैमानों ने विश्व भर में अरबों 


लोगों को गरीब बनाया हे, 2020 के बाद से अब तक 
| दुनिया में करीब 5 अरब लोग गरीब हुए हैं। 


गरीब अभी भी न्यूनतम वेतन अर्जित करने और 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक 
पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार 
कम निवेश से पीड़ित हैं। ये बढ़ती दूरियां और 
बढ़ती असमानताएं महिलाओं और बच्चों को 
सबसे ज्यादा प्रभावित करती है 

अरबपतियों की सम्मिलित दौलत पिछले चार 
वर्षो में 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है जबकि 
दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 
भारत की जीडीपी करीब 3.5 टिलियन डॉलर 
है। दुनिया के 48 शीर्ष घरानों ने 800 अरब 
अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया, जो तीन 
वर्षो के औसत से 52 फीसद अधिक है। जहां 
अमीर शेयरधारकों को भारी भुगतान किया गया 
वहीं करोड़ों लोगों को वास्तविक अवधि के 
वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा। 
ऑक्सफैम के मुताबिक यदि मौजूदा रु झान 
जारी रहा तो दुनिया से गरीबी आगामी 229 
वर्षो तक भी नहीं मिटाई जा सकेगी। 

ऑक्सफैम का भारत के संदर्भ में कहना है 
कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती 
अर्थव्यवस्थाओं में से एक है लेकिन सबसे 
असमान देशों में से भी एक है। भारतीय 
आबादी के शीर्ष 70 फीसद लोगों के पास कुल 
राष्ट्रीय संपत्ति का 77 फीसद हिस्सा है। 

2077 में उत्पन्न 73 फीसद संपत्ति सबसे 
अमीर ॥ फीसद के पास चली गई थी जबकि 
670 मिलियन भारतीयों, जो आबादी का सबसे 
गरीब आधा हिस्सा हैं, की संपत्ति में केवल ॥ 
फीसद की वृद्धि देखी गई ऑक्सफैम के 
अनुसार देश में एक दशक में अरबपतियों की 
संपत्ति करीब 70 गुना बढ़ गई और उनकी कुल 
संपत्ति वित्त वर्ष 2048-79 के लिए भारत के 


पूरे केंद्रीय बजट से अधिक है, जो 24422 
बिलियन थी। आम भारतीय अपनी जरूरत की 
स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं 
हैं, जिनमें से 65 मिलियन (हर सैकेंड दो) 
लोग प्रति वर्ष स्वास्थ्य देखभाल की लागत के 
कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। भारत 
सरकार अपने सबसे धनी नागरिको पर 
बमुश्किल कर लगाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
देखभाल पर इसका खर्च दुनिया में सबसे कम 
है जबकि अच्छी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा के 
स्थान पर इसने तेजी से शक्तिशाली वाणिज्यिक 
स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। परिणामस्वरूप 
अच्छी स्वास्थ्य देखभाल केवल उन लोगों के 
लिए उपलब्ध विलासिता है, जिनके पास 
भुगतान करने के लिए पैसे हैं। 

बहरहाल, विशव के कई देशों के साथ भारत 
में भी बढ़ती आर्थिक असमानता चिंताजनक है 
क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के 
विकास और समाज पर दिखाई देता है और 
इससे कई प्रकार की सामाजिक-राजनीतिक 
विसंगतियां भी पैदा होती हैं। हालांकि संयुक्त 
राष्ट्र जैसी कुछ वैश्विक संस्थाओं के अलावा 
कुछ देशों की सरकारें भी गरीबी उन्मूलन, 
बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर 
करने के लिए वर्षो से प्रयासरत हैं, लेकिन 
बेहतर परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे। यही 
कारण है कि ऑक्सफैम द्वारा प्रति वर्ष दुनिया 
भर में सरकारों से आहवान किया जाता रहा है 
कि वे धनी लोगों पर उच्च संपत्ति कर लगाते 
हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध 
करें। दरअसल, बड़े औद्योगिक घरानों पर कर 
लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक 
संसाधन जुटाए जा सकते है। 
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'कैद-नो वे आउट' एक बहुत 


भारत से लंदन जाता है अपनी आजादी की 
उम्मीद मे और यहां 


उतार चढाव भरा रिश्ता कायम हो जाता है। 


कहानी अगर बढ़ती है और जिगर अपने आप 


को मिहिर के साथ एक अपमानजनक रिश्ते में 
फंसा हुआ पाता है उस से बाहर निकलने 
की यह कहानी है। 


पुनरावलोकन : सोनिया कोहली की फिल्म 


“कैद :नो वे आउट' एक बहुत ही शक्तिशाली 
और विचारोत्तेजक कहानी है जो प्यार, 


दुर्व्यवहार और कैसे उस से बाहर निकलने को 
दर्शाती है। फिल्‍म को बहुत सुंदरता के साथ 


आम इंसान के दर्द को उकेरने के साथ राजनीतिक 
व सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करती 


आम आदमी और खास आदमी के बीच इन 
दिनों खाई इतनी लंबी और गहरी है कि उसे 
पाट पाना अब बहुत मुश्किल हो चला है। 
सबके लिए कानून में बराबर अधिकार दिया 
गया है, लेकिन आम आदमी को इसकी जरूरत 
पड़े, तो क्या वाकई कानून उसकी मदद के 
लिए साथ खड़ा होता है! फिल्म 'कागज-२' 
इसी की पड़ताल करती एक संवेदनशील फिल्म 
है। इस कड़ी की दो साल पहले आई फिल्म 
शकागजश् भी एक आम आदमी की कहानी थी, 
जिसे जिंदा होने के बावजूद सरकारी कागजों में 
मत बताया गया होता है। सतीश कौशिक के 
निर्देशन में बनी वह फिल्म सत्य घटना से प्रेरित 
थी। अब उस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 
“कागज-२' आई है। यह फिल्म भी आम इंसान 
के दर्द को उकेरने के साथ यह राजनीतिक और 
सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती है। 
राजनीतिक रैलियों, हड़ताल, धरने-प्रदर्शन के 
चलते जगह-जगह ट्रैफिक जाम आम लोगों की 
तकलीफ का कारण बनते हैं। दिवंगत अभिनेता 
और फिल्ममेकर सतीश कौशिक के अभिनय से 
सजी यह अंतिम फिल्म है। उनकी ख्वाहिश के 
मुताबिक यह फिल्म एक मार्च को सिनेमाघरों 
में रिलीज हो चुकी है। 

फिल्म “कागज-२' की कहानी दो परिवारों 
की कहानी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 
( आइएमए_) में प्रशिक्षण ले रहे उदय प्रताप 
सिंह (दर्शन कुमार ) के पिता राज नारायण 
सिंह उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। 
राज नारायण सिंह का पत्नी से भी अलगाव हो 


स्वामी / मुद्रक 
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चुका है। उदय 
प्रताप सिंह को 
इस बात का 
मलाल रहता है 
कि अगर पिता 
की परवरिश में 
वह पलाख़बढ़ा 
हुआ होता, तो 
उनके जीवन का 
लक्ष्य कुछ और 


लेकर फोकस नहीं रह पाता है। घटनाक्रम मोड 
लेते हैं और वह आइएमए छोडकर घर आ 
जाता है। उसकी मां राधिका (नीना गुप्ता) 
अपना बुटीक चलाती है। इस बीच उदय के 
पिता वकील राज नारायण सिंह ( अनुपम खेर ) 
उससे मिलने की ख्वाहिश जताते हैं। उदय बेमन 
से उनसे मिलने जाता है। बचपन में उसे और 
उसकी मां को छोडकर जाने के कारण वह 
पिता से बेहद नाराज है। उसे पता चलता है कि 
पिता को ब्लड कैंसर है। इसके बावजूद 
वह एक लाचार पिता सुशील रस्तोगी ( सतीश 
कौशिक ) का मुकदमा लड़ रहे होते हैं। वहीं, 
दूसरी कहानी एक पिता-पुत्री की है। बेटी आर्या 
रस्तोगी यूपीएससी टॉपर है और आईपीएस 
अधिकारी बनने वाली है। लेकिन, उसके माताख़ 
पिता के सारे सपने उस वक्त चकनाचूर हो 
जाते हैं, जब प्रशासन की लापरवाही से बेटी 
की मौत हो जाती है। राजनीतिक रैली के चलते 
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ट्रैफिक जाम में 
फंसने के कारण 
उचित समय पर 
इलाज न मिल 
पाने से आर्या 
रस्तोगी दम तोड 
देती है। सुशील 
रस्तोगी अपनी 
बेटी को न्याय 
दिलाने की लड़ाई 
लड़ते हैं। उदय 
/ भी इस मुहिम का 
हिस्सा बनता है।समाज के दूसरे लोगों के लिए 
यह महज एक और घटना है, लेकिन जिस 
परिवार के साथ यह घटा है, उस पर क्या 
बीतती है, यह वही समझ सकता है, जो इससे 
दो चार हुआ हो। फिल्म में एक असहाय बाप 
की पीड़ा उस समय दर्शकों की आंखों में आंसू 
ले आती है, जब भरी अदालत में उन्हें 
सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन उनके इरादों 
को कानून के घेरे में लाकर उसकी मंशा पर 
सवाल उठाए जाते हैं। एक आम आदमी की 
पीडा इस दशय में जो उभरकर आती है, वह 
दर्शकों को काफी भावुक कर देती है। 
कागज पर लिखे नियम तब तक बेअसर हैं, 
जब तक उन्हें अमल में न लाया जाए। यह 
फिल्म यही संदेश देती है। फिल्म के क्लाइमेक्स 
में सुशील रस्तोगी कहते हैं, श्देश सेवा के नाम 
पर हमारे नेता लोग यह रैली करते हैं, ध 
रना-प्रदर्शन करते हैं, उससे यह देश को 


सम्पक 


सचमुच बदल देंगे। अपने रास्ते बनाने के लिए 
दूसरों के रास्ते रोकने का अधिकार इन्हें दिया 
किसने।श यह संवाद उस व्यवस्था पर 
सवाल खड करता है, जो आम इंसान को 
हाशिय पर रखता है। फिल्म इस मुद्दे को 
ताकिक तरीके से उठाती है। साथ ही 
माता-पिता के अलगाव का बच्चों पर पड़ने 
वाले प्रभाव को भी रेखांकित करती है। 
हालांकि, फिल्म की शुरुआत में उदय के पात्र 
को स्थापित करने में लेखक और निर्देशक ने 
काफी समय लिया है। मुद्दे पर आने में लेखक 
काफी समय लेते हैं। पिता-पुत्र के बीच के कई 
दश्य बहुत संवेदनशील हैं और वह दिलो 
दिमाग पर प्रभाव भी छोडते है। 

लाचार पिता सुशील रस्तोगी की भूमिका में 
दिवगंत सतीश कौशिक अपनी अभिनय क्षमता 
के बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वहीं, 
निडर वकील राज नारायण की भूमिका में 
अनुपम खेर का अभिनय भी उनकी काबिलियत 
का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। राज नारायण का 
अपना एक अतीत है जिसकी वजह से बेटा 
उदय उनको पसंद नहीं करता है। लेकिन, जब 
बेटे को पिता की सच्चाई का पता चलता है तो 
वह अपने पिता का साथ देता है। उदय की 
भूमिका दर्शन कुमार ने निभाई है। उन्होंने पात्र 
के अनुरूप खुद को ढालने के लिए फिटनेस 
पर काफी मेहनत की है। अन्य मुख्य कलाकारों 
में स्मृति कालरा, नीना गुप्ता, अनंग देसाई, 
किरण कुमार और करण राजदान ने भी अपनी 
भूमिकाएं प्रभावशाली ढंग से निभाई है। 


सूत्र- 
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ही मार्मिक 
और मनोरंजक फिल्म है जो जिगर की जिन्दगी 
के इर्द गिर्द घूमती है। जिगर एक नौजवान 
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ऑडियंस को बांध कर रखती है। फिल्म का 
सबसे मजबूत पॉइंट है करैक्टर डेवलपमेंट 
जिगर और मिहिर दोनों के करेक्टर को बहुत 
ही गहराई और सूक्ष्मता के साथ दर्शाया है 
जिसकी वजह से उनका रिश्ता और उनके 
रिश्ते में आयी मुश्किलों को आप समझ सकते 
है और उनसे रीलेट कर पाते हैं। मोहिंदर 
कोहली ने जिगर के रूप में एक शानदार 
प्रदर्शन दिया है। 

उन्होंने करेक्टर की कमजोरी और ताकत 
दोनों को बखूबी निभाया है। ताई खान मिहिर 
के रूप में लाजवाब है। उन्होंने अपने करेक्टर 
के दुरुपयोग की ओर अग्रसर होने को 
भयावह यथार्थवाद के साथ चित्रित किया है। 

फिल्म में घरेलू दुर्व्यवहार का चित्रण 
बहुत खूबसूरती से किया गया है 
और यह एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाता है 
जिसके बारे में हमारे समाज में बात नहीं की 
जातीसोनिया कोहली ने बहुत नाजुकता के 
साथ इस विषय को संभाला है। 

उन्होंने पीड़ित और अपराधी दोनों पर 
दुर्व्यवहार के प्रभाव को दिखाया है। फिल्म कई 
बार थोड़ी धीमी हो जाती है खास तौर पर 
पहले हाफ में लेकिन फिल्म की बढ़ती टेंशन 
और सस्पेंस ऑडियंस को हमेशा बांध कर 
रखती है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफी इंटेंस है 
और जिगर की कहानी को एक मजबूत अंत 
मिलता है। 

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और 
शक्तिशाली ट्रैक फिल्म की कहानी को आगे 
बढ़ाते हैं और इस सिनेमेटिक अनुभव में 
गहराई लेकर आते है। 

'कैद-नो वे आउट' अपनी सम्मोहक 
कहानी, सशक्त प्रदर्शन और महत्वपूर्ण संदेश 
के लिए जरूर देखि जानी चाहिए। 

सोनिया कोहली ने एक ऐसी फिल्म बनाई 
है जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों है, 
जो दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारको की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
विशेषता होती है। 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा 

विवाद की स्थिति में न्यायाल- 
खषुर का निर्णय अंतिम व मान्य 
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/ प्रकुशुक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित । सम्पादक- 


